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 SUBJECT विषय  qe  /  Page

 ORAL  ANS  irc कन्  DINO प्रदनों  के  सोखिक  उत्तर  TO  QUESTIONS

 alo  To  संख्या

 S.  Q.  Nos.

 441  वर्तमान  व्यापार  व्यवस्था  को  ay  1975  India’s  Approach  to  U.K.  for
 Extension  of  Existing  Trade  Arra-

 तक  बनाए  रखने  के  लिये  भारत  की  ब्रिटेन  ngements  Up  to
 1975.0

 से  बातचीत

 Looting  in  Lucknow-Agra  Express  3-6
 442  लखनऊ  श्रागरा  ऐक्सप्रस  में  लूटपाट

 Resignation  by  H.H.E.C,  Employees
 444  हस्तशिल्प  झर  हथकरघा  निर्यात  निगम  Posted  Abroad  6--9

 के  विदेशों  में  नियुक्त  कर्मचारियों  द्वारा

 त्यागपत्र

 Increase  in  Price  of  Coal
 445  कोंयले  के  मुल्य  में  वृद्धि

 Inadequate  Irrigation  Facilities  in

 446  दक्षिक्ष  बिहार  में  सिचाई  की  aad  South  Bihar

 सुविधाए

 Re  opening  of.  Howrah-Amta  Light
 447  पश्चिम  बंगाल  में  हावड़ा  श्रामता  लाइट  Railways  ia  West  Bengal

 रेलवे  को  पुनः  चालू  करना

 Steps  to  Promote  Trade  with  Afri-
 443  अफ्रीका  देशों  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  can  Countries  - 117

 के  लिये  उपाय

 किसी  नाम  पर  a  faa  यह  +  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रदन  को  सभा  में  उस  सदस्य  ने

 वास्तव  में  पुद्धा  था  ।

 The  sign  +  marked  atove  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  Question  was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by
 him.

 (i)



 ता०  प्र०  सख्या  विषय  SUBJECT’

 S.  Q.  Nos.

 Steps  to  Increase  Exports  to  East
 449  gq  यूरोपीय  देशों  को  किये  जाने  वाले

 European  Countries

 निर्यात  में  वद्धि  के  लिये  उपाय

 450  क्लपवकम  शझ्राराविक  बिजली  घर  से ह  विन  Distribution  of  Power  to  Different
 States  om  Kalpakkam  Atomic

 fart  राज्यों  को  बिजली  का  वितरण  Power  Plant

 452  निर्यात  dara  परिषद  संबंधी  समिति  का  Report  of  Committee  Regarding
 Export  Promotion  Council

 प्रतिवेद  त

 प्रइना  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 शता ०  To  संख्या

 ULS.Q.N

 443  पार्सल  तथा  माल  उतरने  चढ़ाने  के  ठेके  Issue  of  Railway  Passes  to  Coopera-
 Parcels.  and

 लेने  वाली  सहकारी  समितियों  को  रेलवे  Goods  Handli
 tive  Societies  having

 ng  Contracts 1,  22

 पास  जारी  करना

 451  श्रामों  श्रौर  केलों  का  निर्यातਂ  Exports  of  Mangoes  and  Bananas

 International  Machine  Tool  Exhi-
 453  हेनोवर  में  श्रन्तरराष्टीय  मशीनी  श्रौजार  bition  at  Hanover  23

 प्रदर्शनी

 Agreement  with  Ceylon  Regarding 454  चाय  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  श्री  लंका  के
 Export  of  Tea

 साथ  समभौता

 455  बक्सर से  कोईलावाड  तक  तटबन्धों  का  Construction  of  Embankment  from

 निर्माण  करना
 Baxar  to  Koilwar  24

 Reorganisation  of  RPF  24
 456  रेलवे  सुरक्षा  दल  का  पुनर्गठन

 Increase  in
 Exports

 to  USA  during
 वर्ष  1971 457  अमरीका  को  होने  वाले  निर्यात

 971  में  वद्ध

 458  पव  तथा  दक्षिण  पब  रेलवे  में  माल  के  Investigation  into  Causes  of  Delay
 in  Lifting  Goods  Traffic  on  Eastern

 लदान  में  देरी  होने  के  कारणों  की  जाँच  and  South  Eastern  Railways  26

 459  कावेरी  नदी  जल  विवाद  Cauvery  River  Water  Dispute  26

 UNCTAD  Conference  of  Santiage 460  चिली  में  संयुक्त  व्यापार  Chile

 are  विकास  संगठन  का  सम्मेलन

 द्य  ) (



 श्रता०  प्रत  संख्या  विषय  SUBJECT  पृष्ठ/? १08
 U  5.  Q.  Nos,

 Vamanapuram  Irri  gation  Project  in 3063
 केरल

 में  वामनपुरम  सिचाई  परियोजना
 Kerala  27

 की  स्थापना

 3064  उत्तर  पूर्वे  से  दक्षिण  को  जाने  वाले  लम्बी  Representation  for  increased  facili-
 ties  to  long  distance  passengers

 दूरी  के  यात्रियों  को  ale  श्रघिक  सुविधाएਂ  from  North  East  to  South  थ्

 देने  के  लिए  श्रभ्यावेदन

 न  ऊ पन  Production  an  Consumption  of 3065  सुती  कपड़े  एवं  कृत्रिम  कपड़े

 तथा  उसकी  खपत  Cotton  textiles  and  fibre  cloth  9

 3066  निर्यात  के  लिए  ईरानी  किस्म  q  गलीचों  Manufacture  of  Persian  Carpets  for
 Export  30

 को  बनाना

 3067  थाइलैण्ड  के  साथ  व्यापार  सम्बन्धी  वार्ता  Trade  talks  with  Thailand  30

 3968  कपड़ों  तथा  कपड़ों  के  उत्पादों  के  निर्यात  Export  earnings  of  textiles  and  textile
 Products  3

 द्वारा  afore  राशि

 3069  aq  उत्पादों  के  निर्यात  gra  श्राजित  घन  Export  earnings  of  Leather  Products

 रादि

 3070  दक्षिण  मध्य  रेलवे  द्वारा  अ्रजित  लाभ  Profits  earned  by  South  Central
 Railway

 3071  उत्तर  रेलवे  में  सहायक  स्टेदान  मास्टर  Selection  of  FASS. Ass  istant  Station
 Masters  and  Guards‘C’  (Northern

 श्रौर  गाडे  सी  का  चयन  Railway)  2

 3072  कांगड़ा  घाटी  में  रेलवे  लाइन  की  दिशा
 Diversion

 of  Lines in  Kangra  Valley

 परिवर्तन  करना

 3073  दिल्‍ली  मुख्य  स्टेशन  पर  कपड़  की  गांठों
 Station
 Loss  of  Bales  of  cloth  at  Delhi  Main

 3

 का  गुम  होना

 3074  मध्य  रेलवे  पर  माल  यातायात  से  Revenues  earned  on  Central  Railway
 t  rough  Goods  Traffic

 राजस्व

 3075  129  अप  1  130  डाउन  श्रासनਂ  Attach‘ng  of  more  Third  Class

 सोल  पैसेंजर  गाड़ी  श्रौर  9  Bogies  to  129  Up/i30  Down  Varanasi
 Asansole  Passenger  Train  and  9  Up/

 डाउन  दून  एक्सप्रैस  में  तीसरे  दर्जे  के  ग्रौर  10  Down  Doon  Express  3

 अधिक  डब्बों  का  लगाना

 3076  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  के  लिये  Irrigation  Projects  in  Orissa  during
 Fourth  Pian  3

 सिंचाई  परियोजनाएं

 ( iti )



 विषय  SUBJECT  PAGE

 श्रता ०  To  संख्या

 U.S.  Q.  Nos.

 3077  उच्चतम  न्यायालय  श्रौर  उच्च  न्यायालयों  Representation  of  Scheduled  Castes

 in  Appointment  of  Judges  of  Supreme में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  में  भ्रनुसूचित  Court  and  High  Courts  35
 जाति  का  प्रतिनिधित्व

 Export  Orient VEEN  VU  ci ed  Pr
 ojects  35

 3078  faatasaa  परियोजनायें

 3079  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उद्योग  Jute  Industry  in  West  Bengal  35

 Railway  -Line  from  Bundi  Darbar 3050  बू  दी  दरबार  में  बूंदी  तक  रेलवे  लाइन
 36 to  Bundi

 Representation  Regarding  Inadequ- 3081  इलाहाबाद  डिवीजन  के  पार्सल  लाने  ले

 जाने  वाले  ठेकेदार  द्वारा  ्रपर्याप्त  श्रमिकों |
 ate  Supply  of  Labour  by  Parcel

 Handling  Contractor,  Allahabad
 की  सप्लाई  के  बारे  में  श्रभ्यावेदनਂ  Division  36

 a
 3085

 गत  युद्ध  के  दौरान  भारत  द्वारा  पकड़ा
 Goods  an  Al  Ships  seized  by  India
 during  Last  War

 गया  माल  झर  जहाज

 3086  विमान  ले  जाये  जाते  वाले  माल  के  Report  of  the  working  Group  on

 Air  Cargo  37
 बारे  में  कार्यकारी  दल  का  प्रतिवेदन

 3087  दिल्‍ली  श्रौर  नई  दिल्‍ली  में  रेलवे  भ्रस्पतालों  Expansion  of  Railway  Hospitals  in

 Delhi  and  New  Delhi
 का  विस्तार

 3088  उदयपुर  में  गाँवों  को  बिजली  Supply  of  Power  to  Villages  in
 »  38.0

 की  सप्लाई
 Udaipur

 (Rajasthan)

 3089  उदयपुर  के  लिये  माल  डिब्बों  की  Requirement  of  Wagons  for  Udaipur

 रयकता

 3090  रेलवे  बीड  के  सतकंता  निरीक्षक  के  विरुद्ध  Enquiry  against  Vigilance  Inspector
 of  Railway  Board  39 जाँच

 3091  बींजक  संख्या  20  ग्रौर  21  के  श्रन्तगंत  Re-  Booking  ण  Consignment  under

 invoice  No,  20  and  21  Ex-Khurai
 खुराई  से  इलाहाबाद  जाने  वाले  माल  का

 to  Allahabad  39-40

 दोबारा  किया  जाना

 3092  इलाहाबाद  डिवीजन  के  Utilisa‘ion  of  Return  Courier  as

 Cook  at  residence  of  Divisional
 डिविजनल  कमशियल  सुपरिटेंडेंट  के  निव।स

 0. ommercial weet  Superintendent  Allaha-
 स्थान  पर  freq  कोरियर  से  रसोइये  का  bad  Division  (Northern  Railway)  40

 काम  लेना

 (  क. ॥



 विषय  SUBJECT

 U.S.  0,  Nos.

 Withholding  of  Payment  to  Labour- 3093  पासंल  हेंडलिंग  कंट्रेक्टर  द्वारा
 ers  by  Parcel  Handling  Contractor, श्रमिकों  के

 भुगतान
 का  रोका  जाना  Tundla

 3094  दुलंभ  मुद्रा  के  क्षेत्रों  की  चाय  के  नियति  में  Decline  in  Export  of  Tea  (0  Hard

 Currency  Areas  41
 कमी  होना

 Non-Payment  or  T.A.  Bills  to  Per- 3095  इलाहाबाद  डिवीजन  के  रेल
 manent  Way  Inspector:  Allahabad पथ  निरीक्षकों  की  यात्रा  war  सम्बन्धी
 Division  (Northern  Railway)  41--42

 बिलों  का  भुगतान  नਂ  किया  जाना

 Revenue  earned  from  Morena  Rail- 3096  रेलवे  ear  से  प्राप्त  राजस्त्र
 42 way  Station

 3097  नेपाल  द्वारा  भारत  को  बिजली  सप्लाई  India
 Nepal’s  Offer  to

 Supply
 Power  to

 करने  की  पेशकदा
 ज  42

 Foreign  Tours  by  Chairman  and 3098  भारतीय  हस्तशिल्प  तथा  हथकरघा  निर्यात
 General  1  43 Manager  of  सिपाह निगम  के  श्रध्यक्ष  सहाप्रबन्धक  के

 विदेशों  में  दौरे

 3099  विदेशों  में  हस्तकला  ah  हथकरघा  नियति  Discrepancies  in  Stocks  of  HHEC

 निगम  के  दुकानों  +  स्टाक  में  गड़बड़ी
 Shops  in  Foreign  Countries

 3100
 के  रल

 में  निर्माणाधीन  रेलवे  के  Railway  over/under  Bridges  under

 Construction  in  Kerala:  44
 भूमिगत  पुल

 3101  बिहार  के  गया  जिले  में  गांवों  का  विद्यूती  Number  of  Villages
 Electrified  in

 44 करणा  Gaya  District  (Bihar)

 3102  रेलवे  स्टेशनों  पर  वेन्डरों
 grezt)  द्वारा  Sale  of  Handloom  Cloth  on  Railway

 Stat:ons  through  Vendors  44
 हैडलूम  के  वस्त्रों

 की

 3103  पूर्वे  रेलवे  के  ate  मानपुर  जंक्शनों  Construction  of a  Railway  Station
 at  Phalgupump  between  Gaya  an के  बीच  फालगुन  स्टेशन  का

 निर्माण  Manpur  Junctions  (Eastern  Railway)

 3104  भारत  पाक  युद्ध  के  दौरान  रेलवे  को  हुई  Break  up  of  loss  Suffered  by  Rail-

 क्षति  का  ब्यौरा  ways  during  Indo  Pak  War  45

 3105  भारत  केनिर्वाचन  श्रायोप  का  पुनगंठत  Reorganisation  of  Election  Commi-
 ssion  of  India  45

 3106  इन्दौर  रोलिंग  इन्दौर  को  श्रायात  ‘ssue  of  Import  Licences  to  Indore
 लाइसेंस  देना  Rolling  Mill,  Indore  45

 f
 है  )



 श्रता०  प्र०  संख्या  विषय  SUBJECT
 (1,  5,  0.  Nos.

 3107  पश्चिम  रेलवे  के  लेखा  विभाग  में  कलक  Promotion  to  Post  of  Clerk  Class  I

 श्रेणी  एक  के  पद  पर  Accounts  Department  ‘Western

 Railway)  46

 3108  पद्चिम  बंगाल  में  बिजली  की  मांग  शौर  Demand  and  Supply  of  Power  in
 46 सप्लाई  West  Bengal

 3109  सिचाई  परियोजनागश्रों  पर  राज्यवार  ह्म  Expenditure  Incurred  on  Irrigation
 47 व्यय  Projects  State-wise

 SLLL  arrest  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  Irrigation  Schemes  Recommended
 ran

 Ti प ्ica  by  Andhra  Pradesh  Government  to
 को  भेजी  गई  सिंचाई  प  जना  the  Central  Government  47

 3112  wit  प्रदेश  से  तम्बाकू  एवं  केले  का  Export  of  Tobacco  and  Plantain

 निर्यात
 Fruit  from  Andhra  Pradesh  47-  48

 3113  खुर्दा  डिवीजन  ga  में  Scheduled  Castes  and  Scheduled

 श्रनुसूुचितਂ  जातियों  ate  प्रनुसूुचित
 Tribes  Employees  in  Khurda  Divi-

 48 sion  (South  Eastern  Railway)
 जातियों  के  कमेंचारी

 3114  7  डाउन  पुरी  हावड़ा  एक्सप्र स
 Investigation  regarding  Derailment
 of  Engine  of  7  Down  Puri  Howrah

 gg  के  इंजिन  के  पटरी  से  उतरने  Express  (South  Eastern  Railway)

 कीज. चि  करना

 115  जाजयुर-कों कर
 ae  रेलवे  स्टेशन  Railway  Accident  at  Jajpur  Keonj-

 har  Road  Railway  Stations  (South
 49--50 पुन  पर  रेल  दुेटना

 Eastern  Railway)

 Nu  mber MiVeL  of  Villages  Covered  under
 3116  उड़ीसा  में  ग्राम  विद्यततीकरण  के  भ्रन्तर्गत  Rural  E’ectrification  in  Orissa  50

 विद्युतीकृत  गांवों  की  संख्या

 Constructio1 01  of  High  School  at 3117  भारयुगढ़  में  हाई  स्कूल  का  निर्माण
 Jharsugarh  50

 118  उडीसा  में  ग्राम  विद्य.तीकरण  Rural  Electrification  in  Orissa

 Schems  for  Drainage  of  Barachanka 3119  weg  उप  प्रमाग  में
 B  ॥  Contai  Sub-Division  (West
 Benga!)  51 बड़ाचन्का  बेसिन  जल  निकासी  योजना

 Protest  Fast  and  Demonstration  by 3120  नवम्बर  1971  में  सिगनल  शौर  दूर  संचार  Signal  and  Telecommunicativu

 दाला  के  कमंचारियों  द्वारा  विरोध  स्वरूप  Staff in  November,  1971

 अनदान  अ्रौर  प्रदर्शन

 3121  सिगनल  ate  दूर  संचार  कर्मचारियों  के  Approved  Yard-Stick  for  Signal
 and  Telecommunication  Staff  52

 लिए  स्वीकृत  मापदण्ड

 है | (



 SUBJECT श्रुता ०७  Yo  संख्या  विषय  PAGE

 u,  Q.  Nos.

 52 3122  सुखे  मेवे  व्यापार  निगम  Dry  Fruit  Trading  Corporation

 3123  घनबाद  क्षेत्र  में  रेलवे  कममंचारियों  द्वारा  Expenditure  incurred  on  Facilities

 during  Strike  by  Railway  Emplo-
 की  गई  हड़ताल  के  दौरान  सुविधाश्रों  पर

 yees  in  Dhanbad  Region
 किया  गया  व्यय

 3124  वीरामगाम  श्रोखला  पोरबंदर  सेक्शन  (01४15  11  to  Board  Gaige  of

 vinamgam  Okhla  Porbandar  section
 की  रेल  लाईन  को  बड़ी  (Western  Railway)  33

 लाइन  में  बदलना

 3125  गुजरात  में  रेलवे  लाईनों  की  बड़ी  लाईनों  Conversion  to  Broad  Gauge  Lines
 in  Gujarat  53 54

 में  बदलना

 3126  मध्य  प्रदेश  में  बालाधाट  गोंदिया  छोटी  Conversion  of  Narrow  Gauge
 Balaghat-Gondia  Line  into  Broad 4 लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 34 Gauge  in  Madhya  Pyadesh

 3127  चौथी  योजना  के  दौरान  नई  रेलवे  लाइनों  Proposals  by  Madhya  Pradesh
 Government  for  New  Railway

 के  लिये  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  प्रस्ताव  Lines  duriog  Fourth  Plan  54

 3128  मध्य  प्रदेश  में  खोले  गये  नये  रेलवे  TT  New  Railway  Stations  opened  in

 Madhya  Pradesh

 3129  मध्य  प्रदेश  में  मिलों  द्वारा  नियंत्रित  मुल्य  Non  Production  of  Controlled  Cloth

 वाले  कपड़े  का  उत्पादन  न  करना  by  Mills  in  Madhya  Pradesh  55

 Transportion  of  Coal  from  Pitheads
 3130  मध्य  प्रदेश  में  खानों  के  मुहानों  से  कोयले

 in  Madhya  Pradesh
 की  ढूलाई

 3131  गोदावरी  से  कावेरी  तक  नदियों  को
 L

 inking  of  Riv  ers  from  Godavari
 to  Cauvery  56.0

 जोड़ना

 Compe.  nmeation 1:2६  01611  paid  to  Custees  of 3132  पोंग  बांध  क्षेत्र  से  निष्क

 मित  लोगों  को  fear  गया  मश्रा  वजा  Pong  Dam  Area  (H.P.)
 र च

 Better  Maintenance  of  Railway 3133  हावडा  डिवीजनਂ  की  लिलुग्रा
 Quarters  at  Liluah  Colony,

 5.0 कालोनी  के  रेलवे  FTV  का  बेहतर  Howrah  Division  (Eastern  Railway)
 रखाव

 Refusal  to  Reimburse  Children’s 31  4  सियालदह  डिवीजन  के  डिवी
 Tution  fees  by  Divisional  Superin-

 जनलਂ  सुर्पारटेडेन्ट  द्वारा  बच्चों  की  पढ़ाई  tendent  S  Caivals aaldah  Division  (Eastern
 37-58 फीस  की

 प्रतिपुति  करने
 से  इ  कार  Railway)

 (  vii )



 विषय To  SUBJECT

 U.S.  Q.  Nos.

 3135  उत्तर  बिहार  में  बिजली  की  प्रति  व्यक्ति  Per  Capita  Availability  and  Cone
 sumption  of  Power  in  North  Bikar  58 उपलब्धता  झर  खपत

 xa 3136  कोसी  गण्डक  श्रौर  राजस्थान  "a  ्र  Expenditure  on  Kosi  Gandak  and
 rojects वि अ करे 88. * ‘than  Canal  58

 योजना  पर  किया  गया  व्यय

 omenti ing 3137  बिहार  में  सिचाई  सुविधायें  बढ़ाना  Augmentin  of  Irrigation  Facilities
 in  Bihar  59

 3138  प्रायात  व्यापार  में  नियंत्रण  श्रादेश  में  Amendment  of  Import  Trade
 Control  Order  59

 संदोधनਂ

 3139  पटना  स्थित  ईस्टन  रेलवे  होस्टल  में  गु  Rowdyism  in  Eastern  Railway

 गर्दी
 Hostel  at  Patna

 Incr
 se  in  Number  of  Court  Cases 3140  रेलवे  कमंचारियों  द्वारा  कचहरियों  में

 filed  by  Railway  Staff  60
 दायर  किये  गए  मुकदमों  की  संख्या  में

 वृद्धि

 3141  कुसुन्दा  में  रेलवे  कर्मचारियों  पर  घातक  Brutal  Assaults  on  Railway  Emp- Kuenn loyees  at  Kusunda

 हमले

 3142  रेलवे  में  say  निरीक्षकों  श्रौर  फाय  रमेन  Confirmation  on  Posts  of  Fuel
 Inspectors  and  Fireman  Inspectors

 निरीक्षकों  को  पदों  पर  स्थायी  करना  on  Railways

 3143  अमरीकी  मंडियों  में  चीन  के  प्रवेश  से  भारत  Effect  on  India’s  Exports  conse-
 quent  upon  Chi 1111: inate

 के  निर्यात  पर  प्रभाव
 च  ध 11
 Markets

 Ent.y  into  US
 62

 3144  रेलवे  द्वारा  मितव्ययता  के  लिये  उ  गए  Economy  Measures  adopted  by

 कदम
 Railways

 3145  तीसरी  झौर  चौथी  योजनाश्रों  के  दौरान  Capacily  of  Goods.  Traffic  during
 Third  and  Fourth  Pians

 माल  परिवहन  की  क्षमता

 3146  कासगंज  माल  गोदाम  में
 Provision  of  Telenhcne  Facilities  at
 Goods  shed  Kasginj  (North  Eis-

 शलीफोन  सुविधा  की  tern  Railway)  64

 3147  कासगंज  जंक्शन  में  पुद्छ  Cp  ा  ्  an  Enquiry  Office  at

 ताछ  कार्यालय  खोलना  Kasganj  Junction  (North  Eastern
 म ह ७१० रे दा ४  ay)  64

 हीनें  बाला  नो  रि  Compensation  paid  by  Railway  due 3148  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर
 to  Thefts  and  Pilferages  on  North

 mt  छुट  ge  चोरियों  के  कारण  रेलवे  Eastern  Railway

 द्वारा  किया  गया  मुझावजा

 Vil! (  )



 घ्रा०  Alo  To  Vem  विषय  SUBJECT

 U.  Q.  Nos.

 3149  facet  से  अ्रहमदाबाद  तर्क  की  रेल  लाइन  Conversion  into  Broad  Gauge  line

 को  बड़ी  लाइन  में  बदलना  from  Delhi  to  Ahmedabad  65.0

 Price  of  Russian  Cotton  65 3150  रूसी  रूई  का  मुल्य

 3151  राज्यों  में  बिजली  का  संकट  Power  Crisis  in  States

 Requirement  of  wagons  for  Kota,
 3152  मालडिब्बों  की

 Rajasthan
 मांग

 Extension  of  Chambal  Canal  67 3153  चम्बलਂ  नहर  का  विस्तार

 Number  of  Villages  Electrified 3155  गांधी  सागर  बांध  से  बिजली  प्राप्त  करने  from  Gandhi  Sagar  Dam
 वाले  गांव

 Issue  of  Import  licences  for  ‘Uਂ 3155  यू  फोम  के  लिये  श्रायात  लाइसेंस  जारी
 foam  68

 करना

 3156  सरकार  द्वारा  ate  निंयत्रण  ” में  ली  गई  Compensation  paid  for  Textile
 Mills  taken  over  by  Government  68

 कपड़ा  मिलों  के  लिये  दिया  गया  मुश्रावजा

 3157  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिये  प्राथमिकता
 Areas  given  priority  during  Rural

 trification  68
 प्राप्त  क्षेत्र

 3158  रेल  विभाग  पर  की  गई  feafrayt  की  Amount  of  decrees  made  on  Rail-

 धनराशि  way  department

 3159  रेल  उपकरणों  का  श्रायात  Import  of  Railway  equipment  69

 3160  फर्मों  द्वारा  निर्यात  संबंधी  उत्तरदायित्व  Failure  of  firms  to  discharge  their
 export  obligations  69

 निभाने  में  असफलता

 3161  टी  स्टालों  श्रौर  स्टालों  का  श्राबंटनਂ  Applications  for UT  प् प्री  lotment  of  tea
 and  other  talle ails

 करने  के  fet  प्राथना  पत्र

 3162  इंदौर  के  लिये  क्षेत्रीय
 Zonal  Railway  users  consultative
 Committee  for  Iidore  (Western

 रेलवे  प्रयोक्ता  सलाहकार  समिति  Railway)  70

 3163  ढोढर  त्रौर  जाब्रा  रेलवे  Staal  Opening  of  Railway  Station  bet-
 ween  Dhodhar  and  Jaora  Railway

 70
 के  बीच  स्टेशन  खोलना  Stations  (Western  Railway)

 Raising  of  Gandhi  Sagar  Dam
 3164  गाँधी

 सागर  बाँघ
 के  जलस्तर  को  बढ़ाना  Water  Level  छे

 |. ए (  )
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 3165  कपड़े  के  निर्यात  के  लिये  ब्रिटेन  के  साथ  New  agreement  with  U.K.  for

 नया  समभौता  exrort  of  textiles  71

 3166  बीवर  स्थित  एडवर्ड  टैक्सटाइल  मिल  का
 Closure  of  Edward  Textile
 Beawar  21!

 बन्द  होना

 3167  रेदम  प्रतिनिधिमंडल  Silk  1६.८1  4011

 Production  and  Export  of  Tasar
 3168  टसर  क र रदाम  का  उत्पादन  तथा  निर्यात

 Silk  72-73

 Quick  Withdrawal  of  Wagons  and
 3169  mIafssat  at  कोयला  खानों  से  «  लप  व  their  Movement  73

 तथा  लाने  ले  जाने  में  तेजी  लाना

 3170  जम्मू  भ्रौर  काइमीर  में  सलाल  परियोजना
 Jammu  and  Kashmir
 Construction  of  Salal  Project  in

 का  निर्माण

 Conference  of  Chief  Justice  of 3171  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  eaqrateital  का

 1972  में  हु  सम्मेलन  High  Courts  held  in  March,  1972  74

 Balance  of  Trade  with  Asian  Coun-
 3172  एशियाई  देशों  के  साथ  व्यापार  संतुलन  tries  74

 3173  एशियाई  देशों  को  इजीनिर्यारिंग  वस्तुझों  Boosting  of  Enginecring  Exports  to
 Actan  Countries  75-76 के  निर्यात  का  बढ़ाया  जानां

 Tr  ede  De’ Fa  egation  from  Nepal  76 3174  नेपाल  से  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडल

 Rehabilitation  of  Bhakra  Dam
 3175  भाखड़ा  ata  से  निष्कासित  लोगों  का  Dutstees

 वासि

 Wagons  for  Loading  of  Salt  from
 3176  कच्छ  क्षेत्र  में  स्टेशनों  से  नमक  मरने  के  Stations  in  Kutch  Area  77

 लिये  माल  डिब्बे

 Screening  of  Casual  Workers  Dethi
 3177  दिल्‍ली  डिवीजन  के  Division  (Northern  Railway)  44.0

 fos  कमंचारियों  की  जांच  पड़ताल

 Discontentment  Among  staff  of
 3178  सिगनल  तथा  दूर  संचार  विभाग

 Signal  and  Telecommunication
 के  कमंचारियों  में  श्रसंतोष  Department  (North  Eastern  Rail-

 way)  77-78

 ferttarso प्पा  को 3179  बम्बई  के  जनरल  फिल्म  i)  दे  Import  Licences  issued  to  General

 जारो  किये  गए  अझायात  लाइसेंस  Film  Distributors  of  Bombay

 (  )
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 3180  प्रद्यासंकीय  लोगों  को  कम्पली  मेंन्ट्री  पास  Complimentary  Passesin  Private
 Persons  79.0

 3181  दरभंगा  से  पहलेजाघाट  Repla  cement  of  the  existing  sleeper
 coach  running  from  Darbhanga  to

 TH  पहले  से  चन  रहे  राधघनयान  के  स्थान
 Palezaghat  (North  Eastern  Rail-

 9.0 पर  दूसरा  शयनयान  चलाना  way)

 Introduction  of  a  Fast  Passenger 3182  तृतीय  श्रेणी  के  शयनयात  सहित  जयनगर
 Train  from  Jaynagar  to  Palezaghat

 से  पढ़ले  जाघाट  त्तिर  तक  with  a  Third  Class  Sleeper  (North
 तीब्र  गति  वाली  यात्री  गाड़ी  का  चलाया  80 Eastern  Railway)

 जाना

 3183  कलकत्ता  से  मधुबनी  तक  Time  taken  by  Parcels  from  Cal-
 cutta  to  Madhubani  (North  Eas-

 पहुंचने  में पासंल  को  लगा  समय  16171  रे  51198] )  80

 Claim  for  Loss/Damage  of  Goods 3184  माल  के  परिवहन  में  हुई  हानि  ।  क्षति  के
 8  0--81 in  Transportation

 लिये  दावा

 Conversicn  of  Guntur-Hubli  and 3185  गुन्टूर  हुबली  तथा  गुन्तकल  सिकन्द
 राबाद

 Guntakal-Secunderbad  Lines  into
 81 लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बद  लना  Broad  Gauge

 Conversion  of  Metre  Gauge  into 3186  रायलसीमा  में  मीटर  लाइनों  को  बड़ी

 लाइनों  में  बदलना  तथा  नई  लाइनें  बिछाना
 Broad  Gauge  and  laying  of  New

 Lines  in  Rayalaseema  81

 Irrigation  Projects  in  Kerala  81 3187  केरल  में  सिचाई  परियोजनायें

 Export  of  Pepper  82 3188  काली  faa  का  निर्यात

 Increase  in  Sleerer  Coaches  in
 3189  दक्षिण  रेलवे  की  मीटर  लाइन  की  गड़ियों  थ दे  ns  on  Southern Metre  Gauge

 82 में  दायनयानों  की  वृद्धि  Railway

 Fixation  of  Seniority  of  Different 3190  भिन्न-भिन्न  श्रेणी  के  कमंचारियों  की
 Categories  of  Employeeson  Pro-

 पदोन्नति  पर  वरिष्ठता  का  निर्धारण  motion  82

 3191  बिद्धिया  परियोजना  संबंधी  प्रतिवेदन  Bichhia  Project  Report  87  --  83

 Irrigaticn  rescurces  available  in
 3192

 मध्य  प्रदेश  में  मण्डला  जिले  में  उपलब्ध
 83

 fears  के  aaa
 Mandla  Distt.  (M.  P.)

 83
 3193  बोघवाट  परियोजना  प्रतिवेदन  Bodhghat  Project  Rerort

 Recomme  ndaticns  of  Monopolies 3194  निर्यात  लक्ष्यों  के  बारे  में
 एकाधिकार

 Ccmmission  regarding  Export  Tar-
 झायोग  की  सिफारियों  3.0 gets

 (  xi  )
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 3195  नर्मदा  नदी  पर  वर्गी  बांध  का  परियोजना  Project  Report  of  Bargi  Dam  on
 River  Narmada  84

 प्रतिवेदन

 T  Import  of  Power  Plant  for  Uttar 3196  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  यत  संयंत्र is  |
 Pradesh  84

 श्रायात

 tion  of  Protected  Workmen LEUEE
 3197  रेलवे  में  कर्मचारी  की  घोषरणा  in

 Declara कप  ayo Ratlwave  84

 3198  रेलवे  कर्मचारियों  की  वर्गवार  कार्मिक  Recognition A  cenr
 of  Category-wise

 Unions/  क  SOU क  iations  of  Railway
 संघों  ।  को  मान्यता  Employees  85

 Loss  of  Power  in  transmission  and 3201  पारेषण  wit  वितरण  में  विद्युत  की

 क्षति  distribution

 Power  generation  schemes  86-- 7
 3202  विद्युत  उत्पादन  योजनायें

 ए के  ख  ailway  officials  involved  in  coal
 3203  पूर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  में  कोयले  की  चोरी

 pilferage  on  Northeast  Frontier
 87 में भ्रन्तग्रं स्त  रेलवे  श्रधिकारी  Railway

 3204  श्रासाम  में  पटसन  मिलों  के  लिए  स्वीकृत  Spindles  for  Jute  Mill  sanctioned
 for  Assam  87

 तकुप्नों  की  संख्या

 3205  उड़ीसा  के  लिप्रे  मॉल  डिब्बों  की  कमी  Wagon  shortage  for  Orissa  88

 3206  कलक  TS  LS  भ्रराजपत्रित  कर्मचारियों  की  Representations  regarding  confir-

 श्रोर  से  उन्हें  स्थायी  किये  जाने  के  बारे  में  mation  of  non-gazetted  staff  clerk

 10.0  Dy.  ्  A.  O.  Western  Railway
 पश्चिमी  रेलवे  के  उपमुख्यलेखाधिकारी  Aimer  88

 अजमेर  को  दिया  गया  झभ्यावेदन

 Supply  of  Wagons  to  Assam
 3207  ब्राचाम  को  माल  डिब्बों  की  सप्लाई

 3208  दिल्ली  बम्बई  राजधानी  एक्सप्रैस  को  Halt  of  Delhi  Bombay  Rajdhani

 Exrress  at  Baroda  म्पि
 बड़ौदा  स्टेशन  पर  रोकना

 Shortage  of  (1  Andhra  Pra-
 3209  ग्रांघ  प्रदेश  में  जल  की  कमी

 (5511

 3210  मद्रास  डिवीजन  '  में
 Shortage  of  Clerks  in

 Madras  Div  sio  |  है  (Sou.  hern  Rail- fern  क्लर्को  को  कभी
 way)  90

 5211  रेलवे  बोर्डे  कार्यालय  में  निम्न  श्रेणी  लिपि  Overptime  paid  to  Lower  Division

 कों  को  समयोपरि  भत्ता  देना  Clerks  in  Railway  Board’s  Office!

 (  xii
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 3212  श्रजमेर  स्टेशन  में  तुतीय
 Workload  in  | है॥ ह  Class  Booking

 श्रेणी  के
 बुकिंग  कार्यालय  में  काय  भार

 Office,  Ajmer  Station
 (Western  91 Railway)

 3213  राज्यों  को  बाढ़  नियंत्रण  श्रौर  Financial  Assistance  to  States  for

 Irrigation  flood  Control  and  Power
 विद्य,/त  परियोजनाओं  के  लिये  वित्तीय

 92
 सहायता  देना

 Projects

 3214  मेरठ  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  की  Setting  up  a  Bench  of  Allahabad

 High  Court  at  Meerut  93
 बेंच  का  खोला  जाना

 3215  waste  रेलवे  स्टेशन  में  Construction  of  an  under-bridge  at

 Sahdol  Railway  Station  (Madhya
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  श्रनुदित
 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 जड़

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 18  श्रप्र tr;  1972/29  1894  (3m)

 Tuesday,  April  18,  1972/Chaitra  29,  1894  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 श्रच्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 |  Mr.  Speaker  in  the  Chair

 प्रदनों  के  मोखिक  उत्तर
 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 वतंमान  BATT  «यवस्था  को  ad  1975  तक  बनाए  रखने  के  लिए  भारत  at

 faza  से  बातचीत

 "441,  श्री  «रेन्  कुमार  सांघी  :

 श्री  पी०  के०  देव

 कया  विदेश  ब्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  नटि  मण्डियों  में  भारतीय  माल  के  लिए  वर्तमान  तरजीही  व्यवस्था
 को  वर्ष  1975  तक  बनाए  रखने  के  लिए  ब्रिटिश  सरकार  के  साथ  बातचीत  की  भ्रौर

 Lee
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्रिटिश  सरकार  की  क्या  of  वानी  4 | are  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  SqAReAt  ए०  सी०  :  तथा  :  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 भारत  सरकार  ने  ब्रिटिश  सरकार  को  21  1972  को  एक  स्मारक  पत्र  दिया  था

 जिसमें  भारत  के  निर्यातों  से  सम्बद्ध  WACaTAT  का  उल्लेख  था  अ्ौंर  इन  समस्याश्रों  के  सम्बन्ध  में

 उपयुक्त  हल  निकालने  की  दृष्टि  से  भारत  सरकार  के  साथ  शीघ्र  विचार-विमश्न॑  करने  का  श्राग्रह

 किया  था ॥

 (2)  इस  स्मारक-पत्र  में  अरन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  बताया  गया  है  कि  ब्रिटिश  सरकार

 ने  प्रशान्त  ak  केरिबियन  क्षेत्रों  में  स्थित  राष्ट्रमण्डलीय  देशों  के  व्यापारिक  हितों  को
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 31  1975  तक  संरक्षण  देने  के  श्राइवासन  दिये हैं  शौर  सुभाव  दिया  गया  है  कि  ऐसे

 भ्राइवासन  भारत  के  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  भी  दिये  जायें  |  स्मारक  पत्र  में  यह  प्रस्ताव  भी  किया

 गया  है  कि  यदि  ब्रिटेन  के  साथ  भारत  के  सम्पूर्ण  निर्यात  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  के

 प्राइवासन  देना  सम्भव  न  हो  तो  भी  समुदाय  में  ब्रिटेन  के  प्रवेश  करने  से  ब्रिटेन  सहित

 पुरोपीय  झाधिक  समुदाय  भ्रौर  भारत  सरकार  के  बीच  संतोषजनक  व्यापारिक  प्रबन्धों  के  सम्पस्त

 होने  तक  के  कम  से  कम  ब्रिटेन  को  भारत  से  निर्यात  fay  जाने  वाले  मुख्य  उत्पादकों  के

 सम्बन्ध  31  1975  तक  की  Wed  रिम  भवधि  के  समुचित  संरक्षण  at  दे  दिया

 जाये  ।

 21  1972  के  स्मारक  पत्र  में  उठायी  गई  बातों  पर  ब्रिटेन  सरकार  का  उत्तर  प्रभी

 प्राप्त  नहीं  ears  ।

 श्रो  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  पहले  यह  कहा  जाता  रहा  कि  ब्रिटेन  के  यूरोपीय  श्राथिक

 दाय  में  सम्मिलित  होने  के  बाद  इन  करारों  पर  भ्रन्तिम॑  निर्णय  लिया  जायेगा  ।  मै  जानना  चाहता

 हूं  कि  साभा-बाजार  को  किये  जाने  वाले  हमारे  निर्यातों  को  पु  शूरू  करने  संम्बन्धी  वार्ताओं  में

 यूरोपीय  झ्राथिक  समुदाय  के  साथ  क्या  प्रगति  हुई  है  ?  एक  झोर  तो  भ्रफ्रीकी  तथा  केरिबियन  देशों

 जिन्हें  साका  बाजार  को  किए  जाने  वाले  निर्यात  में  विशेष  स्थान  प्राप्त  श्रौर  दूसरी  श्रोर  भारत

 के  बीच  क्या  श्रन्तर  है  ?

 श्री  जाज  :  1.1.73  से  ब्रिटेन  के  यूरीपीय  श्राधिक  समुदाय  में  प्रवेश  करने  के  परचात

 हमें  प्राप्त  श्रधघिकांदा  वरीयताएਂ  समाप्त  हो  जायेंगी  ।  परन्तु  भ्रफ़ीकी  श्रौर  केरिबियन  देशों  को  कुछ

 वस्तु्नों  पर  विशेष  व्यवस्था  द्वारा  वरीयताएं  1975  तक  उपलब्ध  रहेंगी  ।  हमने  इस  मामले  को

 उठाया  है  अ्रौर  निवेदन  किया  है  कि  हमें  भी  1975  तक  शअ्रफ्रीकी  शौर  केरिबियन  देशों  के  समकक्ष

 रखा  जाये  |  हमने  एक  स्मरण  पत्र  21  1972  को  भेजा  था  ।  बाद  में  हमारे  विदेश  व्यापार

 मन्त्री  ने  सर  ऐलक  हयूम  से  माच  में  अर  तत्पदचात॑  सर  मैक्स  ब्राउन  के  साथ  इस  मामले  पर

 बातचीत  की  थी  ।  यह  मामला  श्रभी  भी  विचाराधीन  है  ate  उनके  उत्तर  की  प्रतीक्षा  है  ।

 ato  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  मन्त्री  महोदय  को  मली  प्रकार  विदित  है  कि  फ्रांस  यूरोपीय
 बाजार  का  सबसे  महत्वपूर्ण  सदस्य  जिसने  ब्रिटेन  के  साभा  बाजार  में  प्रवेश  पर

 fare  का  दो  बार  प्रयोग  किया  था  ।  क्या  श्र कंटाडਂ  सम्मेनन  में  भाग  लेने  के  लिए  जाते  समय

 श्री  ललित  नारायण  मिश्र  की  यूरोपीय  श्राथिक  संमुदाय  को  निर्यात  करने  के  बारे  में  wa

 कारियों  से  पेरिस  में  बातचीत  हुई  थी  ?

 श्री  ए०  सी०  जाज  :  यह  सच  है  कि  विदेश  व्यापार  मन्त्री  ने  फ्रांस  के  मस्त्रियों  से  बातचीत
 की  थी

 परन्तु  उसका  विवररा  प्राप्त  नहों  gut  है  क्योंकि  वह  श्रभी  सांटियागों  से  वापस  नहीं
 ग्राए  हैं  ।

 थी  जगनाथ  राव  :  चू  कि  ब्रिटेन  ने  वरीयताएंਂ  जारी  रखना  स्वीकार  नहीं  किया  इसलिए
 भारत  को  कपड़ा  निर्यात  पर  कितनी  सम्भावित  हानि  होगी  ?
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 श्री  ए०  सी०  जाज॑  :  हमारा  कपड़ा  खुले  रूप  में  ब्रिटेन  जाता  रहा  नए  प्रबन्धों  के

 श्रनुसार  हमें  20  लाख  ः  गज  का  कोटा  दिया  गया  है  जिस  पर  15  प्रतिशत  शुल्क  गया

 उस  alar  तक  हमारे  कपड़ा  उद्योग  को  निद्चित  रूप  में  हानि  होगी  ।  प्रभी  इस  हानि  का

 अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 थ्री  ज्योतिमंथ  बसु  :  क्या  यह  सच  है  कि  उनकी  कार्यवाही  के  जवाब  में  ब्रिटिश  साल  पर

 वेसे  ही  झायात  शुल्क  नहीं  लगाए  गये  हैं  ?

 श्री  Yo  सी०  जाज  :  नई  व्यवस्था  भारत  के  प्रति  भेद-भाव  नहीं  है  श्रपितु  इसका  एशिया

 के  सभी  राष्ट्र  मण्डलीय  देनों  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।  इसलिये  में  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से

 सहमत  नहीं  हू  कि  यह  भारत  के  प्रति  भेद-भाव है  ।

 लखनऊ  श्रागरा  waar a स  में  लूटपाट

 *442,  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :

 श्री  श्रमर  नाथ  चावला  :

 कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  18  1972  को  लखनऊ-ग्रागरा  tart  स
 '

 से  यात्रा  करने  वाले  30.0

 यों  से  sTEat  ने  लगभग  एक  लाख  रुपये  के  मुल्य  का  कीमती  सामान  लूट  लिया
 श्रौर

 यदि  तो  इस  घटना  का  संक्षेप  में  ब्यौरा  क्या  है  ate  चलती  रेलगाड़ियों  में

 पाट  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मन्त्री  के ०  gaaraat)  :  जी  हां  ।  19-3-1972  की  रात  को  00.55  से

 01.50  बजे  के  बीच  चलती  गाड़ी  से  6-7  डाकुझों  ने  लगभग  55000/-  रुपये  का  मूल्यवान  सामान

 लूट  लिया  |

 एक  विवरण  जिसमें  संक्षिप्त  व्योरा  दिया  गया  है  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 19--3-1972  को  00.55  से  01.30  बजे  के  बीच  13  श्रप  लखनऊ-श्रागरा  एवसप्रेस

 गाड़ी  जैसे  ही  कन्नौज  स्टेशन  से  रवाना  बन्द्रकों  wife  से  लैस  छः  व्यक्ति  दो  टियर  वाले  डिब्बा

 to  वी०  टी०  ato ०  डब्ल्यू  7657  में  सवार  हो  गये  ।  यह  पीछे  की  श्रोर  से  चौथा  डिब्बा  था  ।

 उन्होंने  हवा  में  चार  बार  गोलियां  चलायीं  श्रौर  यात्रियों  का  लगभग  55000  रुपये  का  सामान  लूट

 लिया  शौर  उसे  डिब्बे  से  बाहर  ha  दिया  ।  वे  लोग  खतरे  की  जंजीर  खींच  कर  जसोदा  रेलवे

 स्टेशन  के  समीप  गाड़ी  से  उतर  गये  ।  जसे  ही  गाड़ी  रुकी  गाड़ी  के  साथ  चल  रहा  रेलवे  पुलिस

 दल  श्रौर  गाड़ी  का  गाड  लूटे  गये  डिब्बे  में  arr  ।  गाड़ी  को  पांच  किलो  मीटर  की  दूरी  तक  पीछें

 ले  जाया  गया  श्रौर  डाकुओं  द्वारा  फेंका  गया  लगभग  39000  रुपये  का  सामान  बरामद  कर  लिया

 गया
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 प्रभी  तक  सात  श्रपराधियों  को  गिरफ्तार  किया  जा  चुका  है  श्रौर  उनके  दूसरे  साथियों  को

 भी  गिरफ्तार  करने  के  प्रयास  किये  जा  रटे  जै  । जा  Xe  ol

 इस  संम्बन्ध  में  फू  खाबाद  की  रेलवे  पुलिस  ने  19-3-72  को  भारतीय  दण्ड  संहिता की
 घारा  395-397  के  ग्रधीन  नं०  44  ay  कर  लिया  है  ate  श्रागे  जांच  पड़ताल

 जारी है  ।

 गाड़ियों  तथा  रेल  परिसीमाश्रों  में  लूट-पाट  ate  दूसरे  घृखित  श्रपराधों  को

 रोकने  के  लिये  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये

 प्रभावित  क्षेत्रों  में  यात्रियों  की  संरक्षा  सुनिद्चित  करने  के  लिये  रात  में  ;

 वाली  सभी  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  में  रेलवे  पुलिस  श्रनुरक्षकों  की  यथा  सम्भव  व्यवस्था  की  जाती

 रेलवे  सुरक्षा  दल  कमेंचारियों  को  निदेश  दिये  गये  हैं  fe  वे  रेन्नों  पर  ऐसी  घटनाओं

 के  लिए  जिम्मेवार  भ्रपराधियों  की  तलाश  करने  में  रेलवे  पुलिस  ate  सिविल  पुलिस  को  झपना

 सक्रिय  सहयोग  दें  ।

 प्रभावित  खण्ड  में  काम  करने  वाले  गुण्डों  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  के  लिये  रेलवे

 पुलिस  भ्ौर  सिविल  पुलिस  के  साथ  निकट  सम्पकं  रखा  जाता  है  ।

 प्रभावित  खण्डों  में  रेलवे  पुलिस  द्वारा  छापे  मारने  की  भी  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 रेलवे  सुरक्षा  दल  द्वारा  रेलवे  पुलिस  ar  पुलिस  के  श्रघिकारियों  के  साथ  सभी  स्तरों

 पर  ग्रक्सर  बैठकें  की  जाती  हैं  ताकि  बेहतर  समन्वय  सुनिश्चित  किया  जा  सके  श्रौर  श्रपराघे  की

 करागर  ढंग  से  रोकथाम  की  जा  AH  श्रौर  उसका  पता  लगाया  जा  सके  |

 श्री
 प्रसन्न  भाई  मेहता  :  रेलों  में  आधुनिक  तरीके  से  डाके  तौर  लूट-मार  की  घटनाएਂ  एक

 भयानक  स्थिति  का  द्योतक  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाढता  ह  कि  पिछले  एक  ay  में  इस

 प्रकार  की  कितनी  घटनाए  घटीं  अरर  क्या  कोई  प्रस्ताव  रेलवे  के  विचाराधीन  है  जिसके  श्रधीन

 बड़े  पैमाने  पर  चलती  गाड़ियों  में  सुरक्षा  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ॥

 श्री  के०  हनुमन्तेया  :  मेरे  पास  पुरे  वर्ष  के  gins  उप.लब्ध  नहीं  हैं  ।  यदि  माननीय  सदरय

 चाहें  तो  मैं  उन्हें  भेज  हूं  ।

 ये  उपाय  किये  जा  रहें  है  ।  रेलवे  सुरक्षा  दल  रात  को  गाड़ियों  के  साथ  चलता  रेलवे

 सुरक्षा  दल  के  कमेंचारियों  को  सरकारी  रेलवे  पुलिस  को  पुरा  सहयोग  देने  के  भ्रनुदेश  दिये  गये

 हैं  जिससे  ऐसी  घटनाश्रों  के  लिये  उत्तरदायी  भ्रपराधियों  को  पकड़ा  जा  इस  सैक्शन  पर  सक्रिय

 गुण्डों  पर  निगाह  रखने  के  लिए  रेलवे  पुलिस  तथा  सामान्य  पुलिस  के  बीच  पुरा  समन्वय  रखा  जा

 रहा  भ्रपराधों  को  रोकने  ate  अपराधियों  को  पकड़ने  के  लिये  सम्बन्धित  अ्रधिकारियों  की  बैठकें

 थोड़े  थोड़े  समय  बाद  बुलाई  जा  रही  हैं  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  ये  घटनाएं  कभी-कभी

 घटती  हैं  इसलिये  प्रतिरोधक  उपाय  कर  पाना  श्रसंभव  है  क्योंकि  डाकू  किसी  निश्चित  दिन
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 पया मय बात  zx |  मैं  माननीय  सदस्य ग्रपराध  नहीं  करते  |  खेद  की  है  कि  देश  में  अभी  भी  डाके  पड़

 को  बताना  चाहता  हूं  कि  इतनी  श्रधिक  संख्या  में  डाके  केवल  उत्तर  प्रदेश  ale  बिहार में  पड़ते

 हैं

 श्री  पीलू  मोदी  :  दिल्‍ली  के  steal  ने  श्रभी  श्रात्म-समपंरा  नहीं  कया  है  ।

 श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  कया  रेलवे  सुरक्षा  दल

 के  पुनर्गठन  का  कोई  प्रस्ताव  चिरकाल  से  उनके  विचाराधीन  श्रौर  यदि  तो  वह  कब  तक

 कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 श्री  Fo  हतुमंते या  पुनगेठन  की  मात्रा  से  इस  संबंध  में  कोई  सुधार  नहीं  होगा  मैं  सदन

 को  विद्वास  में  लूंगा  श्रौर  कहूंगा  कि  रेलवे  सुरक्षा  दल  में  बुराई  यह  है  कि  स्वयं  इसमें  कई  ऐसे

 व्यक्ति  हैं  जो  श्रपराघ  करते  gate  चोरों  के  साथ  मिले  हुए  हैं  ,  मेरे  लिये  यह  खोजना  कि  वे

 कौन  है  एक  समस्या  बन  गया  है  ।

 संविधान  के  श्रनुच्छेद  तथा  उसके  ala  बने  कानून  ऐसे  मामलों  का  शीघ्र  निपटारा

 नहीं  करने  देते  ।  वास्तव  में  यदि  रेलवे  सुरक्षा  दल  पूरी  तरह  ईमानदार  होता  तो  75  xfaare

 चोरियां  नहीं  होतीं  ।  चित्र  के  इस  पहलू  के  साथ  मैं  निःसहाय  ही  संघर्ष  कर  रहा  हूं  ।

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  :  How  many  persons  have  been  arrested  in  this  dacoity
 and  are  any  persons  of  R_P.F.  are  also  involved  therein  ?

 श्री  के०  हनुमस्तेया  :  प्रमी  तक  छः  श्राराधी  पकड़  गये  हैं  ;  अन्य  की  खोज  श्रभी  नहीं

 की  जा  सकी  ।  झार  का  इस  ग्रप राध  के  साथ  कोई  सबन्ध  होने  का  प्रमाण  नहीं  मिला  ?

 श्री  बसंतराव  प्रषोत्तम  साठ  :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बतायेंगे  कि  इस  aaa  पर  प्रहरियों

 का  संरक्षण  उपलब्ध  था  श्रौर  इस  बात  पर  ध्यान  देते  हुए  कि  ये  घटनाए  केवल  इन  लाइनों  पर

 होती  क्या  इन  लाइनों  पर  नियमित  सुरक्षा  व्यवस्था  रात  के  लिये  की  जायेगी  ?

 श्री  के०  हनुमन्तया  :  यही  तो  मैंने  कहा  था  कि  इस  हम  उसकी  व्यवस्था  करेंगे  ।

 श्री  वसंतराव  पुरुषोत्तम  ais  उन्होंने  मेरे  प्रशन  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  पहला  प्रइन  था

 कि  क्या  यह  इस  मामले  में  उपलब्ध  था  ?

 श्रध्यक्ष  सभा-पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  यह  जानकारी  दी  गई

 श्री  ज्वार ०  ato  स्वामी  नाथन  :  उत्तर  देते  समय  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  इस  प्रकार

 की  घटनाए  Tot  प्रदेश  श्रौर  मध्य  प्रदेश  में  होती  हैं  हाल  ही  में  दक्षिणा  मध्य  रेलवे  पर  दो

 डाके  की  घटनाए  हुई  ati  एक  महिला  की  हत्या  भी  कर  दी  गई  |  मंत्री  महोदय  के  पास  इसका

 क्या  उत्तर  है
 ?

 श्री  के०  SURaaT  :  यह  इक्के-दुक्के  मामले  नियोजित  डाके  नहीं

 थी  श्रार०  वी ०  बड़  :  वक्तव्य  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है
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 र  ी  रखने  के  |
 Say  Soa  a >

 ai  सिविल  पुलिस  के  बीच  समन्वय  रखा TH  रलन  Get

 जाता

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  पुलिस  अर  राज्य  की  पुलिस  में  कोई  सहयोग  नहीं  है  ?

 श्री  के ०  हुनुमन्तेया  :  यह  स्थिति  कुछ  महीने  पहले  जैसा  कि  माननीय  सदन  को  विदित

 मैंने  प्रत्येक  राज्य  में  एक-एक  समन्वय  समिति  स्थापित  की  है  जिसमें  राज्य  पुलिस  रेलवे  सुरक्षा

 सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  प्रतिनिधि  होंगे  ।  सम्बन्धित  राज्य  के  गुहद-सचिव  उसके  सभा-पति

 है  ।  यह  समन्वय  भली  प्रकार  स्थापित  हो  गया  है  ।

 श्री  भ्रमर  नाथ  चावला  :  मैं  मत्री  महोदय  द्वारा  दी  गई  जानकारी  की  प्रशंसा  करता  हु

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  जो  श्रपराधघी  पकड़े  गये  हैं  उनमें  से  कोई  उन  6  व्यक्तियों  में  से

 भी  हैं  जो  उस  गाडी  पर  सवार  हुए  थे  ?  मैं  जानना  चाहता  ह  किਂ  क्या  जिन  शस्त्रों  का  उपयोग

 किया  गया  था  अर  जो  गोलियां  चलाई  गई  थीं  उनकी  श्रावाज  रेलवे  द्वारा  नहीं  सुनी  जा

 सकी  पौर  उक्त  डिब्बे  श्रौर  पुलिस  सुरक्षा  दल  में  कितना  अन्तर  था  ?

 श्री  के०  हनुमन्तेया  :  यह  पीछे  से  चौथा  डिब्बा  था  ।  परन्तु  दूसे रे  प्रदन  का  उत्तर  मैं  नहीं

 दे  पाऊ गा  क्योंकि  इसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 हस्तदिल्प  श्रौर  हथकरघा  नि  ति  निगम  के  विदेशों  में  नियुक्त  कमंचारियों

 द्वारा  त्यागपत्र

 श्री  नवल  किशोर  दार्मा  :

 श्रीमती  artaay  इयाम  :

 क्या  विदेश  ब्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 areata  हस्तशिल्प  ate  हथकरघा  निर्यात  निगम के  विदेशों  में  नियुक्त  कुछ  कर्मचा  रियों

 जिनका  कार्यकाल  समाप्त  हो  गया  श्रपने  पदों  से  त्यागपत्र दे  दिया  है  ate  यदि  तो  ऐसे

 कमंचारियों  की  संख्या  कितनी

 उन्होंने  त्यागपत्र  देने  के  क्या  कारण  बताये  भर

 उन्हें  भारत  वापस  बुलाये  बिना  सरकार  द्वारा  उनके  त्यागपत्र  स्वीकार  किये  जाने  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 fade  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी ०  :  ची
 का  स  (a):  एक  विवररा

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।

 faacm क ब

 जी  हां  ।  भारतीय  हस्तशिल्प  तथा  हथकरघा  निर्यात  निगम  के  छः  कर्मचारियों

 जिन्हें  विदेशों  में  नियुक्त  किया  गया  शपनी  प्रति  नियुक्ति  की  अवधि  की  समाप्ति  पर  निगम  की

 सेवा से  त्यागपत्र  दे  दिया  ।
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 कर्मचारियों  ने  मुख्यतया  वैयक्तिक  कारणों  से  किये  हैं  ।

 पार-पत्र  1967  के  श्रन्तगंत  ऐसे  व्यक्तियों  को  सामान्य  पार  पत्र  देने  से

 इन्कार  करने  की  शक्तियां  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हैं  ।

 श्री  नवल  faamtz  त्याग  पत्रों  के  चाहे  कुछ  भी  कारण  रहे  परन्तु  ऐसा  लगता

 है  कि  इन  कमंचारियों  ने  उन्हें  जारी  किये  गये  पार-पत्रों  का  लाभ  उठाया  है  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूं  इस  बात  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  का  विचार  उन  कर्मचारियों  को  वापस  बुलाने  का  है  प्रौर

 यदि  तो  उन्हें  वापस  बुलाने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  यदि  नहीं ,  तो  3a-hH-

 चारियों  का  वापस  न  बुलाने  का  क्या  कारण
 है  ?

 श्री  ए०  सी०  e Wht  :  में  इन  कर्मचारियों  ने  श्रमरीका  में  रुके  रहने  की  प्रार्थना  की

 थी  ।  उन्हें  तुरन्त  भारत  लौटने  को  कहां  गया  था  श्रीर  चेतावनी  दी  गई  थी  यदि  वे  वापस  नहीं

 are  तो  उनकी  अ्रौर  उनके  परिवारों  की  वापसी  टिकटे  रह  कर  दी  जायेंगी  ।  परन्तु  उस  चेतावनी

 के  बावजूद  उन्होंने  श्रमरीका  में  ही  रहना  पसन्द  किया  ate  झपने  त्याग-पत्र  भेज  दिये  ।  भारतीय

 हस्तडिल्प  ate  हथकरघा  निर्यात  निगम  के  पास  त्यागपत्र  स्वीकार  करने  के  सिवाय  कोई  विकल्प  है

 नहीं  वतेमान  नियमों  के  मुक्के  रूप  से  पता  नहीं  है  कि  क्या  इन  कर्मचारियों  को

 वास  बुलाने  की  कोई  व्यवस्था  है  |

 श्री  नवल  किशोर  दार्मा  क्या  सरकार  सदन  को  इन  कर्मचारियों  के  नाम  तथा  पद

 बताएगी  ?

 थ्री  ए०  सी०  जाज  :  जी  हां  एच ०  ई०  सी०  का  न्यूयार्क  कार्यालय  — att  राम  नारायण

 श्री  जे०  एस०  श्री
 Yo  एस०  स्टोर  श्री  टी०  के०

 श्रनन्तना  श्रौर  श्री  श्राक्षय  योफर  कम  कमोडिटी  एसिस्टेंट  छठा  व्यक्ति

 एच०  Fo  सी 1५  के  मोन्ट्रीयल  कार्यालय  की  सहायक  प्रबन्धक  श्रीमती  सरला  दार्मा हैं  ।

 श्रीमती  सावित्री  sata:  मंत्री  महोदय  ने  ््रभी  ww  बताया  कि  उन्हें  भारत  लौटने  के

 लिये  कहा  गया  था  ।  परन्तु  मॉं  जानना  चाहती  हूं  कि  उनकी  नियुक्ति  की  दत  क्या  थीं  ?  क्या  उन्हें

 श्रवधि  समाप्ति  के  पहचात  भारत  लौटना  था  ?  क्या  यह  सच  है  अथवा  क्या  सरकार  को  पता  है

 कि  उन्होंने  उन  विदेशी  में  नौकरी  करली  है  जिनके  भारत  पे  व्यापार  संबंध

 उन्होंने  श्रपना  निजी  व्यापार  शुरू  कर  देया  है  ।  यदि  ऐसी  वात  है  तो  इस  प्रवृत्ति  को  के

 लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  है  ?  जो  सरकार  के  व्यय  पर  गये  हैं  जिन्होंने

 सरकारी  व्यय  पर  भ्रनुभव  प्राप्त  कया  है  उन्हें  वापस  श्राना  पड़ेगा  ।  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के

 लिये  सरकार  aa  कार्यवाही  करता  चाहती  है  ?

 श्री  ए  सी०  जाज॑  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  g  कि  इन  कमंचारियों  ने  उन्हें  दिये

 गये  झवसरों
 का  दुरुपयोग  किया  उनकी  प्रति  नियुक्ति  की  हार्तों  में  स्पष्ट  उल्लेख  था  कि  उन

 की  अवधि  की  समाप्ति  के  उन्हें  भारत  लौटना  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता

 हु  जहां  तक  हमारी  जानकारी  उन्होंने  rat  व्यापार  शुरू  नहीं  किया  है  ate  न  किसी
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 विदेशी  कम्पनी  में  लगे  हैं  ।  उनमें  एक  भूटान  के  स्थायी  मिशन  में  तथा  श्रन्य  अ्रमरीका  में  कोई

 दूरा  कार्य  कर  रहें  हैं  ।  में  माननीय  सदस्य  की  बात  से  सहमत  हूं  कि  भविष्य  हमें  qe  ज्ञात

 रखनी  चाहिए  ौर  पर्याप्त  उपबन्ध  रखने  चाहियें  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मैं  ज।नना  चाहता  हुं  कि  क्या  ये  कमेंचारी  wal  भी  भारतीय

 नागरिक  हैं  शअ्रथवा  उन्होंने  अमरीकी  नागरिकता  प्राप्त  कर  ली  है  ।  दूसरे  उनका  त्यागपत्र  क्यों

 स्वीकार  किया  गया  ?  उनकी  सेवाएं  समाप्त  क्यों  नहीं  कर  दी  गयी  ?  भारत  सरकार  ने
 उन्हें

 बर्खास्त  क्यों  नहीं  कर  दिया  ?

 श्री  wo  सी०  जाज  :  राष्ट्रीयता  के  बारे  में  हमारे  पास  कोई  विशेष  सूचना  नहीं  हमारे

 पास  उपलब्ध  सूचना  के  श्रनुसार  उन्होंने  श्रमरीका  की  राष्ट्रीयता  नहीं  ली  है  ।

 श्री  श्रटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मेरे  प्रइन  के  बाद  वाले  भाग  का  क्या  हुमा
 ?  उनका  त्यागपत्र

 क्यों  स्वीकार  किया  गया  ?  उनको  बर्खास्त  क्यों  नहीं  किया  गया  ?

 श्री  ए०  सी०  जाज ॑:  वे  श्रमरीका  में  थे  मैं  उनकी  नियुक्ति  की  शर्तों  में

 निर्दिष्ट  कार्यवाहियों  को  क्रियान्वित  करने  का  प्रयत्न  करु  गा  ।  इसके  अ्रलावा  चू  कि  वे  विदेश  में  थे

 इसलिए  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  करना  असम्भव  था  |

 श्री  vo  पी०  देश  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  को  देखते  हुए  यदि  ये  लोग  पदत्याग  कर

 के  कोई  wer  रोजगार  श्रपनाते  हैं  तो  उसमें  कया  बुराई  है
 ?  जानना  चाहता  हूं  कि  इसमें  क्या  बुराई

 >
 (saaeart)  ।  जो  कोई  भी  सरकारी  नौकरी  कर  रहा  है  वह  पदत्याग  करने  को  स्वतंत्र  यदि

 इन  लोगों  ने  पद  त्य  करके  wear  रोजगार  अपना  लिया  है  तो  इसमें  सरकार  को  क्या  गलत

 दिखाई  देता  है
 ?

 श्री  gear  बिहारी  वाजपेयी  :  उन्हें  भारत  वापिस  ग्राना  था  ।  उन्होंने  azar  की  शर्तों  का

 vara  किया

 श्री  ए०  पी०  दार्मा  सरकार  से  श्रघिक  उनसे  टिकट  के  किराये  की  मांग  कर

 सकती  है  ।  उन्हें  भारत  क्यों  वापिस  sat  चाहिए  ?  में  जानना  चाहता  हू  कि  ऐसे  मामलों  में

 सरकार  की  कया  नीति  है  ?  क्या  वे  उन  कर्मचारियों  को  वापिस  भारत  बुलाना  चाहते  हैं  झ्ौर

 far  उन्हें  वापिस  जाने  को  विवश  करेंगे  अ्रथवा  वे  उनके  त्याग  पत्र  स्वीकार  करेंगे  ताकि  वे  वहां

 ग्रच्छा  रोजगार  ग्रपना  सकें  ?  श्रमरीका  का  कोई  प्रश्न  नहीं  में  एक  सामान्य  बात

 क़र  रहा  हू

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  एक  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  ।  किसी  बात  की  सीमा  होनी  चाहिए
 eee

 (saat) )

 श्री  ए०  सी०  जाज  :  विस्तृत  प्रश्न  का  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नहीं  परन्तु  में  केवल

 नौकरी  की  शर्तों  पर  ही  कहू गा  ।  उन्होंने  नौकरी  की  शर्तों  का  sea  घन  किया  हमने  विदेश

 मन्त्रालय से  परामर्श ग्य  रना  ज च्  क्या  धा  शर  विदेश  मन्त्रालय.का  यह  मत  था  कि  इन  कर्मचारियों  a
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 वापिस  भारत  लाने  का  कोई  पर्याप्त  rare  नहीं  है  श्र  उन्होंने  पासपोर्ट  1947  के

 अ्रन्तगंत  उनको  सामान्य  पासपोर्ट  देना  अस्वीकार  कर  दिया  था  ।

 श्री  पीलू  मोदी  :  में  मत्त्री  महोदय  से  विशेषकर  उत्तार  के  श्रन्तिम  भाग  को  देखते  हुए
 जानना  चाहता  g  कि  शभ्रनुबन्ध  को  पूरा  न  करने  का  क्या  तात्पर्य  है  यदि  उन्होंने  area  एक
 विद्ेष  समय  में  कोई  विशेष  कार्य  करने  का  श्रनुबन्ध  किया  होता  श्रौर  यदि  वह  श्रवधि  समाप्त  हो

 जाती  है  तो  श्रनुबन्ध  को  पुरा  न  करने  का  यहाँ  क्या  तात्पयं  है  ?  जो  भी  हो  इन  कर्मचारियों  ने

 को  स्वदेश  लाने  का  श्रापका  खर्चा  बचा  दिया  है  ।

 थी  ए०  सी०  जाजें  :  में  मानता  ह  कि  उन्होंने  नौकरी  की  शर्तों  का  उल्लंघन  किया

 है  ।

 श्री  nea  बिहारी  वाजपेयी  :  उन्हें  वापिस  अराना  पड़गा  ।

 श्री  vo  सी०  जाजें  :  श्राप  भले  ही  मुक्त  से  सहमत  न  हों  कि  उन्होंने  नौकरी  की  शर्तों  का

 उल्लंघन  किया  है  क्योंकि  उन्हें  इस  we  पर  भेजा  गया  था  तथा  नियुक्त  गया  था  कि

 उन्हें  अवधि  की  समाप्ति  पर  वापिस  झाना  होगा  ।

 श्री  पील  मोदी :  मेंने  यह  नहीं  पुछा  था  कि  उन्होंने  शर्तों  ar  उल्लंघनਂ  किया  था

 श्रथवा  नहीं  ।  मेंने  पुछा  था  कि  कार्य  पुरा  न  करने  का  क्या  तात्पये  में  यह  बात  सकता  ह

 कि  यदि  श्रापने  उन्हें  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  होता  शौर  उन्होंने  एक  वर्ष  के  परचात

 पद  त्याग  दिया  होता  तब  यह  कार्य  का  पुरा  न  करना  माना  सकता  परन्तु  यहां  तो

 afar  अवधि  की  समाप्ति  के  पइचात  ऐसी  बात  हुई  चू  कि  वे  वापिस  नहीं  चाहते  हैं

 इसलिए  श्रोप  उन्हें  दण्डित  करना  चाहते  हैं  ?  श्राप  में  से  कितने  वापिस  ara  चाहेंगे  ?

 श्री  vo  सी०  जाज॑  :  हमारे  विचार  में  यह  कदाचार  है  क्योंकि  इस  प्रकार  के  अवसरों  का

 aq  व्यक्ति  भी  दुरुपयोग  कर  सकते  हैं  |

 श्री  ज्योनिमयं  बसु  :  में  एक  विशेष  प्रश्न  पुछना  चाहता  हु  ।

 The  Government  does  wrong  and  gives  a  wrong  version,

 कोयले  के  मृत्य  में  वृद्धि

 *445  श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  विभाग  नें  कोयले  के  मुल्य  को  बढ़ाना  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  प्रौर

 मुल्य  में  वृद्धि  के  परिशामस्वरूप  रेल  विभाग  को  प्रतिवर्ष  feat  श्रतिरिक्त  राशि

 का  भुगतान  करना  होगा  ?

 रेल  मन्त्री  के०  हनुमन्त  :  हां  ।

 उत्पादन  की  लागत  में  वृद्धि  हो  जाने  से  कोयला  खानों  को  प्रतिपूर्ति  करने  के  उद्देश्य

 के  कोयले  की  कीमत  में  वद्धि  की  गयी है
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 $  च्श्य्प्व  GED  श्रतिरित्त
 न् द द NSM लगभग  1.6  क  NAGE  aa  ं  के  नाम  न्रान  का  अनुमान

 शी  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  मन्त्री  महोदय ने  भ्रपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  कोयला  खान

 मालिकों  द्वारा  उत्पादन  की  ऊची  लागत  की  प्रतिपूति  के  लिए  रेलवे  करोड़  60  लाख

 रुपये  दे  रही  पन्तु  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  गत  एक  या  दो  वर्षों  से  कोयला

 खानें  भारी  लाभ  कमा  रही  हैं  ate  वे  कृत्रिम  झभाव  पैदा  कर  रही  हैं  ?  क्योंकि  उनकी  शिकायत

 है  कि  कोयले  को  ay  स्थानों  पर  ले  जाये  जाने  के  लिए  माल  डिब्बे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ?  में  नहीं

 जानता  कि  सरकार  किस  प्रकार  सरकारी  कोष  से  1  करोड़  60  लाख  we  व्यय  करके  इसकी

 प्रतिपूर्ति  कर  सकती  है  ?

 श्री  के०  लागत  तथा  मुल्य  ब्यूरो  ने  इस  प्रदन  की  वंज्ञानिक  ढंग  से  जांच  की

 थी  ।  उन्होंने  उत्पादन  लागत  तथा  महंगाई  भत्ता  जो  बढ़ा  दिया  सहित  इस  मामले  के  सभी

 पहलुद्ों  ate  माल  डिब्बे  में  दुलाई  के  बारे  में  जांच  की  इन  सभी  कारणों  को  ह।ष्टगत  रखते

 हुए  उन्होंने  मुल्य  में  वुद्धि  करने  का  निर्यात  किया  श्रौर  हमने  काफी  तक  उनकी  fan
 रिदा

 स्वीकार  कर  ली  है

 श्री  सी०  के ०  चन्द्रप्पन  लगता  है  कि  सरकार  ने  समिति  की  कुछ  सिफारिशों  का  पालन

 किया  है  परन्तु  sat  यह  है  कि  क्या  यह  उचित  है  कि  कोयला  खान  मालिकों  को  1  करोड़  60

 लाख  रुपये  दिये  गये  हैं  जो  कि  गत  एक  श्रथवा  दो  वर्षों  से  भारी  लाभ  कमा  रहे  हैं  ?  इस  aaa

 में  में  प्रहन  पुछना  चाहता  ह  कि  इसमें  से  कितने  कोयला-खान  मालिक  गैर-सरकारी  हैं  ौर  उन्हें

 कितना  घन
 दिया  गया  है  ?

 थी  Ho  इस  समय  मेरे  पास  gins  उपलब्ध  नहीं  हैं  जियसे  में  गैर-सरकारी

 कोयला-खान  मालिकों  WIT  सरकारी  कोयला-खान  मालिकों  को  दिये  गये  धन  का  ब्यौरा  दे  सकू

 यह  सच  है  कि  ऐसी  भी  सरकारी  कोयला  खान  है  ate  उन्होंने  ऊंचे  मूल्य  की  मांग  की  है  ate

 इसलिए  यह  set  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  को  सौंपा  गया  था  ।  सभी  मंत्रालयों  के  सचिवों  की  एक
 प मि  त  द्वारा  बाद  में  इसकी  जांच  की  गई  ate  ग्रन्त  में  मंत्रिमण्डन  ने  इसे  मँजूरी  दी  ।  में

 नीय  सदस्य  की  चिन्ता  को  amar  हु  कि  हमें  उचित  मूल्य  से  श्रधघिक  पैसा  न  तो  सरकारी  कोयला

 खानों  को  देना  चाहिए  शौर  न  ही  गैर  सरकारी  कोयला  खानों  लेकिन  जत्र  मुल्य  निर्धारित

 किया  जाता  तो  इन  सभी  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखा  जात  है  ।

 श्री  दासोदर  पांडे  :  सरकारी  क्षेत्र  ने  श्रपनी  उत्पादन  लागत  की  गणना  की  है  ।  उनकी

 उत्पादन-लागत  ज्यादा  क्योंकि  वे  श्रपने  कमंचारियों  को  ज्यादा  वेतन  देते  हैं  ।  में  जानना  चाहता

 हू  कि  क्या  मन्त्री  महोदय  को  पता  है  कि  *0  प्रतिशत  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  होता  है  श्रौर  50

 प्रतिशत  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  ?  सरकारी  क्षेत्र  कर्मचारियों  को  ज्यादा  वेतन  दे  रहा  है  जबकि

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  मजूरी  बोर्ड  के  gars  को  क्रिप्ान्वित  नहीं  करता  श्रौर  न  war
 क्मेंचा  रियों

 को

 ज्यादा  बेतन  ही  देता  है  ।  इस  वृद्धि  को  क्या  वह  सरकारी  क्षेत्र  की  कोयला  खानों  झथवा

 केवल  उन  गैर  सरकारी  कोयला  खानों  तक  ही  सीमित  रखेंगे  जिन्होंने  मजूरी  ae  के  पंचाट  को

 क्रियान्वितਂ  किया  है  कमंचारियों  को  अधिक  वेतन  दिया  है  ?
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 श्री  Fo  हन  मन्तेया  :  इस  प्रइन  पर  भी  तीनों  स्तरों  पर  चर्चा  की  गई  थी  ।  श्रन्ततोगत्वा

 यह  निर्णय  क्रिया  गया  कि  कोयले  की  कीमतों  में  फक  नहीं  होना  चाहिए  श्रीर  कोयला  खानों  के

 परिवर्तनशील  मंहगाई  ad  की  योजना  से  उसे  सम्बद्ध  नहीं  करना  चाहिए  ।  रेल  मंत्रालय  श्रौर

 श्रम  मंत्रालय  को  कोयला  खानों  द्वारा  म  जरी  बोर्डों  के  पंचाटों  को  क्रियांवित  कराने  के  लिए

 उपयुक्त  उपाय  करने  चाहिये  ।  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  एक  अझलग  मंत्रालय  है  श्रौर

 एक  झलग  अधिनियम  हम  तो  जो  भी  सुल्य  निर्धारित  बह  श्रदा  करने  के  जिम्मेदार  हैं  ।

 श्री  दामोदर  पाण्डे  :  क्या  रेल  मंत्री  रेलवे  प्रशासन  को  इस  श्राद्यय  की  सलाह  देंगे  कि  उन

 कोयला  खानों  को  क्रयादेश  न  दिये  जिन्होंने  मजूरी  बोर्ड  के  पंचाटों  को  क्रियान्बित  नहीं

 किया  है  ?

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मुरे  प्राधा  है  वि  मन्त्री  महोदय  हमें  यह  बतायेंगे  कि  क्या  यह  सच  है

 रेल  विभाग  ने  एक  निण॑य  लिया  था  fe  रल  के  कोयले  का  क्रयादेश  उन  कोयला

 खानों  को  नहीं  दिया  जिन्होंने  मंजूरी  ais  के  पंचाट  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  है  ?

 vat  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  श्रथवा  की  गई  है

 कोयले  के  क्रयादेश  केवल  उन  कोयला  खानों  को  ही  दिये  जिन्होंने  मजरी  बोर्ड  के  पंचाटों  कि को

 क्रियान्वित  किया  है
 ?

 दूसरी  बात  ag  कि  इस  कारण  रल  विभाग  के  व्यय  में  1.8  करोड़  रुपये  की

 वद्धि  1.6  करोड़  रुपये  नहीं  ।

 श्री  Fo  हनमन्त॑या  :  मेरी  जानकारी  के  श्रनुसार  रेल  प्रशासन  ने  ऐसा  कोई  निणुय  नहीं

 था  ।  जहां  तक  शभ्रधिनियम  के  श्रनुसार  मजूरी  के  भुगतान  का  सम्बन्ध  हम  भी  सहयोग  करेंगे

 लेकिन  यह  श्रम  मंत्रालय  कामਂ  है  ।  लागत  में  0.2  करोड़  रुपये  का  अन्तर  झ्रापकी

 भ्रपनी  राय  है  ।  मों  नहीं  कह  सकता  कि  1.6  करोड़  रुपये  की  राशि  पुर्णतया  है  ।  यह  at

 केवल  एक  अनुमान  हैं  |

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  :  यह  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हो  चुका  समाचार  पत्रों  में  इस

 gra  का  समाचार  है  कि  मस्त्रिमण्डल  ने  जहां  इस  प्रइन  पर  निरंय  लिया  वहीं  इसने  इस

 gear  पर  भी  विचार  किया  था  कि  उन  कोयला  खानों  द्वारा  मजूरी  बोर्ड  के  पंचाट  को  किस  प्रकार

 क्रियान्वित  कराया  जिन्होंने  wat  तक  उन्हें  क्रियान्वित नहं
 ary  किया  है  ।  यह  समाचार  पत्रों

 में  छपा  समाचार  है  ।

 घ्च्यक्ष  महोदय  :  वह  इसका  खण्डन  कर  रहे  हैं  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  बहू  इससे  बच  रहे  हैं  ।

 arr
 श्री  के०  हनमस्त  at

 :
 श्राप  मिलना  सोचते  उससे  ज्यादा ऐं  AIM  सहायता  कर

 हूं  |

 श्री  था  किर  ५नन :  इस  कारण  रेलवे  को  होने  वाली  हानि  शौर  wea  परिणामों  के  बारे

 में  tar  महोदय  ने  बताया  है  ।  कोयले  के  में  बृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दक्षिण  रेलवे  के

 मामले  में  इस  कारण  कितना  श्रतिरिक्त  व्यय  होगा  ?  कया  इस  बढ़ी  हुई  राशि  को  रेलवे  ats  देगा

 श्रथवबा  इसके  लिए  राज  सहायता  दी  जायेगी  ?  इस्  रे  में  क्या  स्थिति है  ?
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 श्री  के०  हनुमन्त॑या  :  इस  प्रदन  के  लिए  मेरे  पास  प्रत्येक  रेलवे  के  लिए  श्रलग  श्रलग  झांकड़े

 नहीं  हैं  यह  कोयले  की  सप्लाई  पर  निर्भर  करता  मैं  उनको  यह  सूचना  देना  चाहता  हू  कि

 दक्षिणी  क्षेत्र  ने  कुछ  उपाय  किये  हैं  जिसके  कारण  तीन  महीने  के  कोयले  की  खपत  में  वस्तुतः

 कमी  हुई  है  श्रौर  इस  कारण  उन्हें  किसी  प्रकार  के  संकट  का  सामना  नहीं  करना  पड़े  गा  जहां

 तक  प्रत्येक  क्षेत्र  में  खपत  सम्बन्धी  श्रांकड़ों  का  प्रहन  उनमें  श्रन्तर  है  ।  श्रगर  माननीय  सदस्य

 श्राकड़  चाहें  तो  मैं  उन्हें  प्रॉकड़े  दे  दू  गा  ।

 श्री  था  fa cfaar  :  मैं  यह  जानना  चाहता  कि  दक्षिण  रेलवे  द्वारा  यदि  कुछ  श्रति  रिक्त
 व्यय  किया  जाये  तो  क्या  उसे  रेलवे  बोडं  वहन  करेगा  अथवा  स्वयं  दक्षिरा  रेलवे  ?

 शी  हनुमन्त॑  था  :  व्यय  को  इस  प्रकार  वहन  नहीं  किया  जाता  ।  इन  सब  बातों  का  निर्धारण

 समग्र  बजट  सम्बन्धी  प्रवधान  द्वारा  होता  है  ।

 श्री  पीलू  मोदी  :  इससे  रेल  के  घाटे  में  वुद्धि  होगी  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  कोयला  खानों  के  मालिक  श्रनेक  वर्षो  से  मुल्य  में  बृद्धि  की  मांग

 करते  रहे  हैं  वर्ष  1969-70  जब  उन्होंने  2  रु०  प्रति  टन  की  मुल्य  वृद्धि  की  मांग  तो

 85  पैसे  टन  की  वृद्धि  की  गई  ।  पिछले  साल  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  ।  इस  बृद्धि  क्यों  होनी

 चाहिए  ?  रेलवे  वृद्धि  के  लिए  क्यों  सहमत  हो  ।  रेलवे  कोयला  खानों  से  कोयले  का  कुल  कितना

 लदान  करती  हैं  ?

 श्री  हनुसन्त  या  :  मुभे  बहुत  श्रघिकਂ  प्रसन्नता  यदि  बढ़ी  हुई  कीमतें  न  देनी  पड़तीं  1

 मैं  तो  इसका  anda  भी  था  ।  परन्तु  इन  श्रन्य  मन्त्रालयों  ने  दात्रा  जो  कोयला

 खानों  की  मालिक  तो  मूल्य  निर्धारण  का  मामला  एक  निष्पक्ष  प्राधिकरण  —2qu  को  सौंपा

 गया  ।  इस  बात  की  जांच  गई  कि  मुल्य  वृद्धि  की  मांग  को  किस  सीमा  तक  माना

 जाय  ?

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  कोयला-खानों  से  कोयले  की  कुल  कितनी  खरीद  की  गई  ?

 श्रध्यक्ष  महोदथ  :  एक  बार  में  इतने  सारे  प्रदनो  के  उत्तरों  की  झ्राद्या  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  उन्हें  इसका  उत्तर  देना  चाहिए  |

 Mr.  Speaker  :  Only  one  question  will  continue,  if  I  do  not  check  this.

 Inadequate  Trrigation  Facilities  in  South  Bihar

 *446,  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  that  adequate  irrigational  facilities  not  been

 provided  in  South  Bihar;
 (b)  whether  Government  have  under  consideration  any  scheme  for  providing  irci-

 gational  facilities  there;  and
 (c)  if  so,  the  broad  outline  thercof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  N.  Kureel)
 (a)  to  (0)  :  A  statement  is  laid  on  the  table  of  the  Hcuse.

 Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Mr.  Speaker,  I  have  seen  the  statement.  It  is  a  matter  of
 great  surprise  that  only  18  Jakhs  of  acres  of  land  out  of  92  lakh  acres  has  got  irrigation
 facilities  in  five  districts,  Patna,  Shahabad,  Gaya,  Bhagalpur  and  Monghyr  in-  South  Bihar.
 I  would  iike  to  know  how  long  wou'd  it  take  to  start  Sore  Canal,  Chandan  reservoir  and
 other  medium  schemes  so  that  remaining  74  lakh  acres  of  land  could  also  be  irrigated?  प
 would  also  like  to  know  the  names  of  the  major  irrigation  schemes  proposed  by  the  Bihar
 Government  ?  1  would  also  like  to  know  how  long  would  it  take  to  have  the  feasibility
 survey  ण  medium  and  small  irrigational  schemes  ?

 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  के०  एस०  :  सभी  मामलों  में  100  प्रतिशत  सिंचाई
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 की  सुविधा  उपलब्ध  करना  सम्भव  नहीं  हो  पर
 नौ  हम  50  प्रतिशत  सिंचाई  की  सुविधा

 लब्ध  करने  का  प्रयात  कर  रहे  हैं  ।  इस  दक्षिण  बिहार  में  सिंचाई  का  श्रनुपात  लगभग  20

 प्रतिशत  है  ।  मेरे  विचार  में  हमारा  लक्ष्य  50  प्रतिशत  तक  की  श्रावश्यकता  की  पूति  करना  भ्रथवा

 उसमें  वृद्धि  करके  50  प्रतिशत  करना  है  ।

 माननीय  सदस्थ्य  ने  कुछ  ofeatsrarrat  का  उल्लेख  किया  है  जो  निर्माणाधीन  है  जैसे  सोन

 उच्च  स्तर  नहर  श्रौर  चन्दन  जलाशय  श्रादि  ।  एकमात्र  कमो  है  संसाधनों  की  |  फिर  भी  मुझे  उम्मीद

 है  कि  वे  अगली  तीन  या  चार  वर्षों  में  झधिकांशत  पुरी  जायेंगी  ।  राज्य  सरकार  ने  पाँच  ञ्र्न्य

 सिंचाई  परियोजनाओं  का  प्रस्ताव  किया  है  ate  उत्तरी  कोयला  कोनार  नदी

 बेसिन  परियोजना  ate  बांटाने  परियोजना  सहित  दो  प्रत्य  परियोजनायें  हैं  ये  परियोजनायें  श्रभी

 भी  तैयारी  र  जांच  पडताल  की  स्थिति  में  हैं  ate  उनमें  से  कुछ  भेजी  जा  चुकी  हैं  ।  कुछ  श्रन्तर

 राज्यीय  पहलू  भी  हैं  जिन  पर  विचार  किया  जाना  है  ate  जब  उन  को  मंजूरी  तब

 उनको  भी  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ।  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  इन  परियोजनापध्रों  पर  कब

 कार्य  आरम्भ  होगा  ale  वे  कब  पुरी  होंगी  ।

 Shri  Ishwar  Chaudhry  :  I  wodld  like  to  know  whether  Government  would  persuade

 the  Goverament  04  Madhya  Pradesh  not  to  come  in  the  way  of  Bansagar  Project  so  that

 irrigation  facilities  may  bz  ensured  for  South  Bihar  ?

 डा०  Fo  एल०  मेरी  समभ  में  नहीं  श्राता  कि  बिहार  सरकार  बनसागर  परियोजना

 में  क्यों  रुकावट  डालेगी  ।  यह  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  परियोजना  जिससे  मध्य  उत्तर  प्रदेश

 ait  बिहार  को  लाभ  होगा  ।  मैंने  द्र  परियोजना  के  बारे  में  विचार-विमशें  किया  है  ale  मुझे

 ara  है  कि  इन  अ्रत्तर्राज्यीय  प्रइनों  का  समाधान  करना  सम्भत्र  हो  सकेगा  ।  पानी  के  श्राबंटन  का

 प्रशन  हल  होते  इस  योजना  पर  कार्य  प्रारम्भ  करने  का  विचार  है  ।  यहू  एक  ऐसा  मामला है

 जिसका  सम्बद्ध  राज्यों  को  भ्रन्त  समाधान  करने  की  है  |

 Shri  5.  Besra  :  Mr.  Speaker,  I  would  like  to  know  through  you  whether  water

 stored  in  Masangjor  dam  and  Maithan  dam  of  Bihar  is  supplied  to  Bengal?  Whether  a

 lift,  irrigation  scheme  would  be  launched  to  utilise  that  water  in  Bihar ?

 श्रच्यक्ष  महोदय  :  क़पया  व्यवस्था  रखिये  |

 Shri  5,  C.  Besra  :  Whether  a  lift  irrigation  scheme  would  be  launched  to  utilise

 that  water  ?

 डा०  Fo  एल०  राव  :  जहां  TH  संधाल  परगना  झौर  छोटा  नागपुर  का  सम्बन्ध  az

 सच  है  कि  मैथान  बांघ  के  पानी  का  उपयोग  निम्न  घरातल  पर  होता  है  ।  इसका  संथाल  परगना

 में  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  !  वहाँ  wear  परियोजनायें  प्रारम्भ  की  जा  सक्ती  हैं  ।  मुझे  खेद

 है  कि  जहाँ  तक  सिचाई  का  सम्बन्ध  है  छोटा  नागपुर  में  सिचाई  सुविधायें  कम  कुछ  योजनायें

 बनाई  जाती  हैं  ।  हम  उस  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 Shri  5.  Besra  :  I  had  asked  whether  a  scheme  for  liit  irrigation  would  be  laun-
 ched  ?
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 ध्यक्ष  महो दथ
 :  कृपया  शान्ति  रखिये  |

 श्री  ररा  बहादुर  सिह  :  क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  बिहार  में  सिचाई  की  उपलब्धता  लगभग

 20  प्रतिशत  जबकि  मध्य  प्रदेश  में  5  प्रतिशत  से  भी  कम  है  ?  क्या  यह  भी  सच  है  कि  सध्य

 प्रदेश  सरकार  दक्षिणा  बिहार  में  सिचाई  सुविधाग्रों  के  ate  ्रधघिक  विस्तार  न  करने  का  सिंचाई

 six  विद्य,त  मन्त्रालय  से  बार-बार  झनुरोध  करती  रही  क्योंकि  इस  दृष्टि  से  मध्य  प्रदेश  पिछड़ा

 है  alt  वह  सोन  नदी  के  जल  का  प्रदेश  में  ही  उपयोग  करना  चाहेगी  ?

 डा०  के ०  एल०  राव  :  माननीय  सदस्य  सम्भवत  बनसागर  परियोजना  का  उल्लेख  कर

 रहे  हमने  इसे  मंजूरी  नहीं  दी  है  ate  इसे  तब  तक  प्रारम्भ  नहीं  किया  जायगा  जब  तक

 भ्रन्तरज्यीय  झ्राघार  पर  जल  के  वितररण  का  प्रदन  हल  नहीं  ही  जाता  ।

 श्री  ए०  पी०  दार्मा  क्या  सरकार  इस  परियोजना  के  साथ  तीनों  जिलों  में

 सिंचाई  सुविघाएਂ  उपलब्ध  करने  के  लिए  नलक.पों  श्रौर  पम्पिग-सैटों  जैसी  लघू  सिंचाई  योजनायें

 प्रारम्भ  करेगी  ?

 डा०  Fo  एल०  रावन  इस  क्षेत्र  में  लघु  सिचाई  को  श्रच्छी  सम्भावनायें  हैं  यह  विषय

 कृषि  मंत्रालय  के  अधिकार-क्षेत्र  में  प्राता  है  ।

 afsar  बंगाल  में  हावड़ा  श्रामता  लाइट  रेलवे  को  चालू  करना

 #447,  श्री  sarfaaa  बसु  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  जिला  हावड़ा  में  लाइट  रेलवे  को

 चालू  करने  की  सम्मावनाश्रों  की  पुनः  जांच  कर  रही  श्रौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  afar  निर्णय  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्री  के ०  :  जी  नहीं  ।  लेकिन  पठ्चिम  बंगाल  सरकार  इसकी

 सम्भावनाओं  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 यह  पश्चिम  बंगाल  सरकार  पर  निम्र  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  qfeqy  बंगाल  के  जिस  क्षेत्र  में

 यह  लाइट  रेलवे  चलती  प्रधान  मंत्री  ने  चुनावों  के  दौरान  वहां  था  दौरा  करते  समय  हावड़ा
 जिले  में  बेदनान  नामक  स्थान  पर  लोगों  को  श्राइवासन  दिया  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  लाइट
 रेलवे  को  पुनः  चालू  करने  की  व्यवस्था  करेगी  ?  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति

 हुई  है
 ?

 श्री  हनुमन्तया  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  झ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  प्रकार  दिये  गये
 श्राइवासन  की  एक  प्रति  प्रस्तुत  करें  ।

 श्री  ज्योतिमेय  बसु  :  मेरे ग्रधीन  कोई  सचिवालय  काम  नहीं  कर  रहा  है  जैसा  कि  उनके
 aaa  है  श्रौर  ना  ही  हमारी  कोई  गुप्तचर  सेवा  है  ।  इस  बात  का  पता  लगाना  उनका  काम  है  ।
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 मैंने  अपनी  जिम्मेदारी  पर  यह  get  सभा  में  पुष्ठा  है  |  क्या  समन्न
 क्या  मंत्री

 सहोदय  ने  अराज  सभी  राष्ट्रीय

 स्तर  के  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  इम  ora  के  समाचार  को  पढ़ा  है  कि  पद्चिम  बंगाल  सरकार

 लाइट  रेलवे  को  श्रपने  नियंत्रण  में  ले  रही  है  ?  इसी  संदर्भ  में  मैं  यह  जानना  चाहता  gs  कि  क्या

 उन्होंने  पदिचम  बंगाले  के  मुंख्य  मंत्री  के  जो  कल  तक  दिल्ली  में  कोई  बातचीत  की  थी  ?

 यदि  तो  उस  बातचीत  क  ब्यौरा  क्या  जो  उन्होंने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  लाइट

 रेलवे  को  श्रपने  नियंत्रण  में  लेने  के  सम्बन्ध  मे  की  थी  ?

 श्री  हनुमन्तेया  :  यह  बात  सु द्र  स्राधार  पर  कही  गई  है  ।  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि

 पिछलें  प्रदासन  ने  इस  रेलवे  लाइन  को  श्रपने  नियत्रण  में  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  था  उनके

 दल  की  कोई  निन्दा  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  sarfane  बसु  :  उस  समय  वहां  राष्ट्रपति  का  शासन  श्राप  क्या  बात  कर

 रहे  हैं
 ।

 श्री  के०  हनुमन्तेया  :  मैं  ठीक  कह  रहा  हु  राष्ट्र  ति  शासन  के  दौरान  तत्कालीन

 पाल  ने  इसकी  जिम्मेदारी  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  था  ।  मैंने  कल  aaa  बंगाल  के  मुख्य  से

 जो  बातचीत  की  थी  उसे  जानकर  माननीय  सदस्य  प्रसन्न  हो  जायेंगे  ।  नये  मुख्य  मंत्री  इस  लाइन

 को  पुनः  चालू  करने  के  लिये  उत्सुक  हैं  ।  वह  स्थित्ति  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 श्रफ्रीकी  देशों  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिये  उपाय

 *448,  श्री  वाई  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ata  देशों  के  साथ  भारत  के  व्यापार  सम्बन्धों  में  विस्तार  करने

 कीं  aeyaar at  का  पता  लगाया  श्रौर

 यदि  तो  इस  f  Qe  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 fader  व्यापार  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  एं०  सी०  जाज  :  तथा  :  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 =
 fa  a J  at य नतार

 श्रफ़ीकी  देशों  के  साथ  भारतीय  व्यापार  सम्बन्ध  बढ़ाने  की  सम्भावनाश्ों  की  लगातार

 err  की  जाती  है  ।

 2.  जो  कार्यवाही  की  गई  है  उनमें  ये  शामिल  हैं  :  व्यापार  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग

 प्रतिनिधिमंडलों  का  व्यापार  करारों  का  किया  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना

 को  श्रफ्रीका  सं ०  राष्ट्र  प्राधिक  श्रायोग  के  साथ  विद्वेष  क्षेत्रीय

 श्रध्ययन  करना  श्रादि

 ait  argo  ईश्वर  रेडडी  :  55  श्रफ्रीकी  देशों  में  से  5  या  6

 कीनिया  श्रादि  के  साथ  हमारे  व्यापारिक  सम्बन्ध  हैं  ।  उनके  साथ  पटसन  उत्पाद  श्रौर

 सूती  कपड़े  जैसी  परम्परागत  वस्तुझ्रों  का  व्यापार  किया  जाता  है  ।  श्रफ्रीकी  देशों  की  प्र  hate  स्था
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 में  प्रगति  को  देखते  हुए  मेरे  विचार  से  हमें  पूजीगत  वस्तुग्नों  ate  इंजीनियरी  के  हल्के  सामान

 का  भी  उन्हें  निर्यात  करना  चाहिये  ।  परन्तु  यदि  हम  इन  वस्तुझ्नों  का  निर्यात  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो

 हमें  भी  उन  देशों  से  कई  वस्तुओं  का  झ्रायात  करना  होगा  ।  क्या  सरकार  इन  देशों  के  साथ

 व्यापारिक  एवं  सहयोग  सम्बन्धी  द्विपक्षीय  करार  करने  के  लिये  सभी  सम्बन्धित  पहलुझ्रों

 को  ध्यान  में  रखेगी  ?

 श्री  ए०  सी०  जाज  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  साथ  सहमत  नहीं  हमारे  व्यापारिक

 सम्बन्ध  44  देशों  के  साथ  हैं  ।  गत  तीन  वर्षों  में  हमारे  निर्यात  में  निरन्तर  वृद्धि  हुई  है-वर्ष

 1968-69  में  72  करोड़  रुपये  का  निर्यात  व्यापार  हुमा  था  जो  1969-70  में  बढ़कर  88.11  करोड़

 श्रौर  ay  1970-71  में  139.29  करोड़  रुपये  हो  गया  है  ।  श्रप्र  (-faarac.  1971  के  gins  भी

 उत्साहजनक  है  ।  जहाँ  तक  उनके  प्रदन  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  के  साथ  हमारे

 व्यापार  में  भुगतान-सन्तुलन  की  स्थिति  हमारे  श्रनुकूल  नहीं  है  ्र  हम  इस  स्थिति  में  सुधार  करने

 के  लिए  निरन्तर  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  वष  1968-69  में  148.22  करोड़  रुपये  का  वर्ष

 1969-70  में  149.44  करोड़  रुपये  का  श्रौर  बष  1970-71  में  169.82  करोड़  रुपये  का  था  ।

 इस  वर्ष  150  करोड़  रुपये  से  अधिक  का  श्रायात  हो  सकता  है  श्रौर  भुगतान  संतुलन  की  स्थितिਂ

 glad  रूप  से  लगभग  30  करोड़  रुपये  तक  हमारे  प्रतिकूल  अतः  यह  सच  नहीं  है  कि  हम  उनसे

 रायात  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बाई०  ईइवर  रेड्डी  :  हमारे  दुतावास  कितने  देशों  में  है  ate  कितने  देशों  में  हमारे

 व्यापार  प्रतिनिधि  हैं  ।

 श्री  ए०  सी०  जाज॑  :  इस  प्रइन  के  लिये  gat  से  नोटिस  दिया  जाना  चाहिये  |

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सात्वे  :  विदेश  व्यापार  भंत्रालय  पूरे  झ्रांकड़  बताता  है  परन्तु  वह

 प्रतिशत  का  कोई  उल्लेख  नहीं  करता  जिससे  सही  स्थिति  का  ज्ञान  हो  सके  ara  पुछ  सकता

 हुं  किकया  इन  44  देशों  को  हमारे  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  है  ate  यदि  हां  तो  उन  देशों  के  कुल

 श्रायात  की  afte  से  उसमें  कितने  प्रतिदात  वृद्धि  हुई  है  ।

 श्री  ए०  सी०  जाज  :  मैंने  ऐसे  श्रांकड़  बताये  हैं  जिनसे  स्थिति  स्पष्ट  हो  जाती  है  ।  वर्ष

 1970-71  में  हमारा  निर्यात  139  करोड़  रुपये  का  था  ।  इससे  झ्रासानी  से  प्रतिशत  का  पता  लगाया

 जा  सकता  है  ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सात्वे  :  वह  मेरा  get  नहीं  qa  पाथे  हैं  ।  हम  कहते  हैं  कि  हमारा

 निर्यात  बढ़ा  है  परन्तु  विश्व  के  सम्पूर्ण  निर्यात  को  देखते  हुए  हमारा  प्रतिशत  कम  हो  गया  है  ।

 इसी  लिए  में  उनसे  पुछना  चाहता  हु  कि  क्या  प्रतिदात  के  हिसाब  से  भी  उसमें  वृद्धि  हुई  है  ।

 श्री ए०
 पी०

 जाज
 :  इस  समय  मेरे  पास  ये  aias  नहीं  हैं  ।

 डा०  रानेन  सेन  :  हमारी  सरकार  ने  उन  श्रफ्रीकी  देशों  के  साथ  कितने  संयुक्त  उपक्रम

 स्थापित  किये  हैं  ?  ate  भारत  में  विद्यमान  गेर  सरकारी  शर  एकाधिकार  वले  उद्योगपतियों  ने
 कितने  उपक्रम  स्थापित  किये  हैं  श्रौर  कया  संयुक्त  उपक्रमों  में  वे  लोग  भी  शामिल  है  जिन्होंने  भारत
 सरकार  की  सहायता  से  water  में  एकाधिकार  वाले  उद्योग  समूह  स्थापित  किये  हैं  ?
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 श्री  To  ato  जाज  :  हमने  झ्र फ्री की  देशों  में  52  संयुक्त  STAT  की  स्वीकृति  दी  है  ।

 इनमें  से  15  उपक्रमों  में  उत्पादन  चल  रहा है  श्रन्य  15  उपक्रमों  का  विचार  छोड़  दिया  गया

 शेष  उपक्रमों  को  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ate  उनकी  स्थिति  श्रलग-श्रलग  है  ।  श्रफ़ीकी

 देशों  के  साथ  हमारा  कोई  राजकीय  संयुक्त  उपक्रम  नहीं  है  ।

 डा०  दानेन  सेन  :  में  पूछना  चाहता  था  कि  जिन  संयुक्त  उपक्रमों  के  स्थापित  करने

 को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  क्या  उनमें  वे  उद्योगपति  भी  सम्मिलित  हैं  जो  वहां

 वादियों  के  रूप  में  व्यापार  कर  रहे  हैं  श्रथवा  मित्र  चला  रहे  हैं

 श्रो  ए०  सी०  जाज  :  चू  कि  ये  संयुक्त  उपक्रम  विदेशों  में  स्थापित  हैं  इसलिए  उन  पर  उन्हीं

 देशों  के  कानून  लागू  होते हैं  fax  भी  हम  इस  बात  ध्यान  रखते  हैं  कि  वहां  पर  हमारे

 पतियों  की  किसी  श्रनुचित  बात  से  हमारी  प्रतिष्ठा  को  धक्का  न  लगे

 डा०  दानेन  सेन  :  इस  उत्तर  प्ररन  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  में  तथ्य  जानना

 चाहता  हु  श्रौर  वह  नीति  बता  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदथ  :  श्राप  श्रलग  प्रसन  का  नोटिस  दीजिए  अथवा  श्राप  स्वयं  कोई  निष्कर्ष

 निकाल  लीजिये  ।

 पुर्वे-युरोपीय  देशों  को  fag  जाने  वाले  निर्यात  में  वुद्धि  के  लिए  उपाय

 *449,  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  कया  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  पुवे-यूरोपीय  देशों  को  भारत  द्वारा  किये  जाने  वाले  निर्यात  में  बृद्धि  कॉफी

 गुजाइद  शौर

 यदि  तो  क्या  इन  देशों  को  दिए  जा  ने  वाले नाली  निर्यात  में  वृद्धि  की  संभावनाओं  का

 पूरा  उपयोग  करने  के  लिये  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  SANFAT  ए०  सी०  तथा  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 जी  हां  ।

 पुन  यूरोषीय  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  की  विभिन्‍न  संभावनाश्रों  की  सरकार  निरन्तर

 समीक्षा  करती  teat  है  ।  पुर्व  यूरोपीय  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  की  संभाव्यताथ्रों  का  उपयोग  करने

 के  लिए  किये  गये  उपायों  में  इन  भ्रर्थात  वल्गारिया  जर्मन  लोकतन्त्रीय

 सोवियत  संघ  तथा  युगोस्लाविया  के  साथ  वार्षिक  द्विपक्षीय

 व्यापार  करार  करना  शामिल  है  जिसको  उद्देद्य  भारत  से  विभिन्‍न  प्रकार  के  माल  के  निर्यात  का

 त्तरोत्तर  विविधीकरण  के  साथ-साथ  उसका  तेजी  से  विस्तार  करना  भी  भारतीय  फर्मों
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 सरकोरी  क्षेत्र  के  संगठनों  तथा  निर्यात  Tag 7  परिषदों  को  इन  देशों  में  समय  समय  पर  होने  वाले

 मेलों  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  ।  इन  देशों  में  निर्यात  शमों

 का  श्रध्ययन  करने  के  लिए  बिक्री-सह-श्रध्ययन  दलों  तथा  बाजार  सर्वेक्षणों  की  व्यवस्था  की  गई

 है  ।  इन  देवों  के  क्रय  प्रतिनिधिमण्डलों  इन  देशों  को  हमारे  देश  से  निर्यात  से  सम्बन्धित

 विभिन्‍न  विनिर्माराक  का  दौरा  करने  के  लिए  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 श्री ०  एच०  एन०  मुकर्जी  :  जैसा  कि  अभी  भी  साल्वे  ने  हमारे  निर्यात  की  वृद्धि  की

 धीमी  गति  को  ध्यान  में  रखते  हुये  वृद्धि  की  दर  ag  1971-72  में  4  प्रतिशत  थी  जबकि  faze  की

 ग्रौसत  दर  अभी  हाल  के  वर्षों  में  8  प्रतिशत  रही  क्या  में  जानਂ  सकता  हु  कि  अपनी  10  प्रतिशत

 की  वृद्धि  दर  के  लक्ष्य के  लिये  क्या  कोई  गणना  की  गयी  जो  मन्त्री  महोदय  द्वारा  भाग

 के  इस  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अ्रधिकਂ  नहीं  प्रतीत  होती  TATSHSTaT  देशों  को  भारत

 द्वारा  किये  जाने  वाले  निर्यात  में  वृद्धि  की  काफी  गुजाइश  है  ।

 Uo  ast  :  पिछले  दस  वर्षों  में  पूर्व  यूरोपीय  देशों  को  भारत  द्वारा  किये  गये

 निर्यात  में  361  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।  विश्व  स्तर  पर  हमारे  निर्यात  में  965  प्रतिशत  की  वृद्धि

 हुई
 है  ।  ay  60-61  के  दौरान  पुर्वे-यूरोपीय  देशों  का  war  दान  75.0  प्रतिशत  था  1968-

 69  में  19°51  प्रतिदत  हो  गया  wie  परब  23  7  प्रतिशत  है  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  10  प्रतिदात  वृद्धि  के  बारे  कया  प्रगति  हुई  है  ।

 श्री  ए०  सी०  जाजें  :  हमने  10  का  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया  ।  हम  केवल  8

 शत  तक  पहुंच  सके  हैं  ।

 श्री  एच०  ए ८  मुकर्जी  :  सन्‌  1964  में  में  हुई  इस  चर्चा  की  दिदा  में  कया  प्रगति

 हुई  है  कि  समाजवादी  देश  लम्बी  श्रवधि  के  विकास  aaa  के तालमेल  तथा

 तकनीकी  जानकारी  के  विनिमय  प्रादि  द्वारा  सहयोग  प्रदान  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ?

 श्री  ए०  सी०  जाज  :  यह  एक  श्रच्छा  विचार  है  श्रौर  हम  इस  पर  भ्रब भी  काम  कर  रहे

 इसका  कार्यास्वियन  हो  रहा  है  |

 श्री  पील  मोदी  :  क्या  यह  सच  है  कि  विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  ने  wat  हाल  में  पूर्व-यूरोपीय

 देशों  के  साथ  व्यापार  में  भारी  कमी  करने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाये  हैं  ?

 श्री  ए०  सी०  Wy  :  भारत  सरकार  की  यह  नीति  नहीं  है  कि  समाजवादी  देशों  के  साथ

 ब्यापार  में  कमी  की  जाये  ।

 शी  के
 ०

 पी०  उन्नीकृष्णन  :  व्या  मन्त्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है
 किन 1१०  उनके

 मस्त्रालय  के  कुछ  श्रधिकारी  वित्त  मन्त्रालय  के  अ्रधिकारियों  के  साथ  मिलकर  पुर्वे-यूरोपीय  देशों
 के  स्पष्ट  हमारे  faata  में  वाघा  डालने  की  कोदिश  कर  रहे  हैं  श्रौर  क्या  डीलਂ  के  नाम  पर
 झनेक  छापे  डाले  गये  हैं  श्रौर  वे  जानबूझ  कर  पुर्वे-युरोपीय  देशों  के  हमारे  ब्यापार  को  कम
 करने  की  कोशिश  कर  रहे

 हैं
 ?
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 meget  महोदय  :  यह  अपका  झपना  सुभाव  है  |

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  area  :  ड्डਂ  किस  सीमा  तक  हमार  नियात  की  जड़ों  को  काट

 रहा  है  ?  प्रइन  यह  है  ।

 श्री  ए०  ato  जाजें  :  मैं  इस  बात  से  इन्कार  हू  कि  कमंचारियों  ने  सरकार  की  नीति

 में  बाघों  डाली  है  ।  जहां  तक  सदस्य  द्वारा  कही  गयी  डील  की  बात  का  प्रश्न

 में  इस  बात  से  सहमत  नहीं  ह  ate  में  नहीं  समभकता  कि  तथाकथित  स्विच  डील  हमारे  निर्यात

 की  जड़े  काट  रहा  है  ।

 कलपक्कमस  श्राराविक  बिजली  घर  से  विभिन्‍न  राज्यों  को  बिजली  का  वितरण

 *450.  श्री  वयालार  रवि  :  क्या  सिचाई  ake  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  कलपकक्‍्कम  श्राराविक  बिजली  घर  के  पूरा  होने  पर  इससे  चिभिन्‍न  राज्यों  को

 बिजली  का  वितरण  करने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ate  तमिलਂ  नाड़  सरकार  के  बीच  एक

 समभौता  ह्य्रा  है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया

 (7)  इस  anwid  के  श्रस्तगंत  केरल  को  कितनी  बिजली  मिलेगी  atx  प्रति  युनिट  इसकी

 लागत  क्या  होगी
 ?

 सिंचाई  att  fara  मंत्रालय  में  उप
 कि
 सल्मा  बैजनाथ  से  :  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 faarm

 कल्पक्कम  परमाणु  विद्युत  her  से  बिजली  के  हिस्से  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  श्रौर

 तमिलनाडु  के  बीच  कोई  श्रौपचारिक  सम  भौता  नहीं  ह  है  ।

 इस  क्षेत्र  में  केरल  तथा  श्रन्य  राज्यों  का  कत्पक्कम  परमाण  विद्युत  संयन्त्र  से  कितनी

 बिजली  की  सप्लाई  की  इसका  इन  राज्यों  की  उस  समय  की  WlaeaHaTAT  के

 ग्रनुसार  लगाया  जाएगा  जब  विद्युत  hex  तैयार  हो  जाएगा  ।  प्रति  युनिट  की  लागत  भी  वास्तविक

 के  झ्राधार  पर  निकाली  जाएगी  |

 श्री  बयालार  रवि  :  श्राप  इस  संयंत्र  को  कब  तक  चालू  करेंगे  में  जानना  चाहता  हु  कि

 क्या  झ्रापने  तमिलनाडु  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  से  जो  इस  संयंत्र  के  लाभान्वित

 होंगी  ।  कोई  प्रारम्भिक  की  है  ?  यदि  तो  भारत  सरकार  को  क्या  सुभाव  भेजे  गये

 भ्रौर  राज्य  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 सिंचाई  श्रौर  विद्य,/त  मन्त्री  के ०  एल०  :  संयत्र  के  श्रागामी  पंचवर्षीय  योजना
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 के  पहले  अथवा  दूसरे  ag  gata  1975-76  में  चालू  होने  झांशा  है  तमिलनाडु  सरकार  के

 साथ  कुछ  बातचीत  हुई  थी  |  श्रन्य  राज्य  सरकारों  के  साथ  कोई  बातचीत  नहीं  इस

 वकम  बिजली  पर  की  बिजली  के  वितरण  की  समस्या  का  श्रभी  तक  समाध्यान  नहीं  किया

 गया  |

 श्री  बयालार  रवि  :  इस  संयत्र  सै  पैदा  होने  वाली  बिजली  की  ऊंची  लागत  की  हष्ट

 में  क्या  भारत  सकार  सस्ती  बिजली  पैदा  करने  के  लिए  केरल  को  श्रधिक  वित्तीय  सहायता  देने

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 डा०  Fo  एल०  राव
 :  केरल  को  श्रधिक  बिजली  की  श्रावद्यकता  हो  तो  इसमें  से  हिस्सा

 उसे  मिल  संकता  है  लेकिन  यहां  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रदन  कैसे  पैदा  होता  है
 ?

 श्री  शरार ०  वी०  स्वामीनाथन  :  वया  वह  सच  नहीं  कि  कल पक्कम  बिजली  घर  की  बिजली

 के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  तमिलनाड  तथा  केरल  सरकार  के  बीच  प्रारम्भिक  बातचीत  हई  थी

 जिसमें  मन्त्री  मह'दय  की  उपस्थित  थे  ?  क्या  यह  सच  नहीं  कि  बातचीत  के  दौरान  तमिलसाड़

 रकार  ने  केरल  को  इस  शर्तें  पर  कि  केरल  सरकार  पानी  सप्लाई  करेगी  बिजली  घरों  से  बिजली

 सप्लाई  करने  की  पेशकदा  की  थी  ?

 डा०  एल०  रोव  कलप्ककम  बिजली  घर  के  बारे  में  कोई  बातचीत  नहीं  हुई  पहले

 यह  विचार  था  fe  कलपकक्‍्कस  बिजली  घर  योजना  काल
 में  तैयार  हो  जायेगा  लेकिन  इसमें  बहुत

 विलम्ब  हो  गया  है  ।  त्र्त  इस  प्रश्न  पर  पुनः  विचार  करना  हैं  ।  पानी  को  बिजली  के  बदले  देने

 सम्बन्धी  दूसरे  प्रयन  के  बारे  में  में  नहीं  aaa  कि  इसका  निपटारा  इस  प्रकार  के  प्रइनकाल  में

 हो  सकता  है  ।

 श्री  एम०  एस०  AMAT  :  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  कल पक्कम  बिजली  घर  से  पहले

 चरण  में  पैदा  हुई  समूची  बिजली  की  श्रावश्यकता  तमिलनाडू  को  होगी  ।  चू  कि  इस  संयत्र  के

 लिए  सारा  धन  केन्द्रीय  सरकार  लगा  रही  तो  क्या  इस  बिजली  का  कुछ  भाग  ge  प्रदेश  को

 नहीं  दिया  जा  जिसे  बिजली  की  कमी  के  कारण  काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़

 रहा है
 ?

 डा०  के ०  एल०  राव  :  जब  यह  परियोजना  स्वीकृत  की  गयी  तो  यह  बिचार  था  कि  इसे

 बहुत  शीघ्र  fearfe: &  किया  जाधयेगा  ।  उमस  समय  परमारा  शक्ति  झायोग  तथा  तमिलनाडु  के  बीच

 बातचीत  हुई  थी  कि  पैदा  की  जाने  वाली  विजली  का  afer  भाग  तमिलनाडु  को  fear  जायेगा

 लेकिन  इस  बदली  स्थिति  में  कि  इस  योजना में  काफी  बिलम्ब  हम्ना  हमें  यह  बातचीत  करनी  है

 शर  मालूम  करना  है  कि  क्षेत्र  के  चार  राज्यों  अर्थात  we  प्रदेश  तमिलनाडू  श्रौर  मैसूर

 के  बीच  बिजली  का  वितरण  के  किया  जाये  ।  ऐसा  करना  ही  पड़गा  ।  केरल  श्रौर  मैसुर  की

 तरह  त्रात्प्र  का  भी  हिस्सा  होगा  ।  हिस्सा  कितना  कितना  इसका  निर्णय  अभी  करने  को

 है  ।

 श्री  पी०  Wo  स्वामिनाथन  :  में  श्रा पके  हस्ताक्षेप की  प्रार्थना  करता  ह  |  यह  मन्त्री  महोदयਂ

 ने  मेरे  प्रशन  का  उत्तर  नहीं  दिया  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  है  श्रौर  जिसका  सम्बन्ध  तमिलनाड  श्रौर
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 —

 केरल  से  है  ।  मेने  पुछा है  कि  कया  यह  सच  है  कि  मन्त्री  महोदय  की  उपस्थिति  में  पानी  के  बदले

 बिजली  देने  सम्बन्धी
 rs  बातची बात  चा  त  केरल  श्रौर  तमिलनाडू  सरकार  के  बीच हुई  थी  में  इस

 का  उत्तर  चाहता  ह

 श्री  एम  रामगोपाल  रेड्डी :  आरा मों  त्तथा  केलों कला  ने  निर्यात  सम्ब गन्धी  वाया घरा  Wii ee  |  ला  प्रदन  महत्वपूर्ण

 meat  महोदय
 :

 में  उस  प्रद्न  की  शोर  आरा  रहा  हू  ।  श्री  गंगाचरण  दीक्षित  वे  यहां

 नजर  नहीं  श्राते

 श्री  रामसहाय  पाँडे  :  वे  पुस्तकालय  में  हैं  sey we  eet  प्रयन  gars  far  मु  कर

 रखा है

 mena  महोदय  :
 श्रापने  चुपके  से  प्रधिकार  स्वीकार  कर  लिया  ?  में  प्रदन  पूछने  के

 लिये  श्रापको  श्रधिक्ृत  नहीं  कर  सकता  I

 निर्यात  सवधन  परिषद  संबंध  समिति  का  प्रतिवेदन

 *452,  श्री  एन०  Fo  होरो  :  वया  feta  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  के  कार्य  संचालन  की  जाँच  करने  के  बारे  में  सरकार

 द्वारा  rae  की  गई  समिति  ने  अरपना  प्रतिवेदन  दे  दिया है  श्रौर

 यदि  तो  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिदों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  att  क्या

 सरकार  ने  उन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 faa  व्यापार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  Ho  :  )  जी  हाँ

 wera  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 faava

 समिति  की  जिन  सिफारिकों  पर  विचार  किया  जा  रहा  उनका  उद्देश्य  मोटे  तौर  पर

 निम्नलिखित  की  व्यवस्था  करना  है
 :

 1,  निर्यात  dare  परिषदों  के  कार्यो  का  झावधिक

 2  निर्यान  संवर्धन  के  झ्रभिकरणों  रूप  में  परिषदों  की  कार्य-क्षमता  बढ़ाने  के  लिए

 उनके  प्रश्यासन  में  चयनात्मक  तथा  माथ  ही  सेवा  तत्वों  को  सुह्ढ़  करना

 अ्रपेक्षाकृत  बड़ी  परिषद  में  से  प्रत्येक  को  सौंपे  गये  प्रमुख  वर्गों
 के

 उत्पादों  से  संबंधित

 नर्यात  समस्याश्रों  को  सुलभकाने  के  लिए  विशिष्टीकरण  का

 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  के  कार्य  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  निर्यातकों द्र द्वारा  प्रभाव  au

 रूप  से  भाग  लिया  जाना  भ्रौर  इस  क्षेत्र  के  निर्यातकों  की  सम  caTat  जि  प्रति

 कृत  भ्रधिक  भ्रनुकूल  कार्यवाही
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 निर्यात  aaa  परिषदों  क  बाजार  sequal,  विभिन्‍न  साधनों  से  विदेशों

 में  प्रचार  झ्रादि  जैसे  कार्यकलापों  के  लिए  उनके  वित्तीय  स्रोतों  में

 परिषदों  को  उनके  कार्य  में  झर  श्रधिक  स्वतंत्रता  देना  ताकि  उनके  कार्यों  में  क्रम

 से  कम  विलम्ब  हो  श्रौर  भ्रपेक्षाकृत  ्रघिक  शीघ्र  का्यवाही  सुनिश्चित  हो  सके

 7.  देश  के  निर्यात  में  काफी  वृद्धि  करने  के  सामान्य  veer  की  प्राप्ति  के  लिए  परिषदों

 तथा  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  जैसी  सरकारी  संस्थाओं  तथा  व्यापार  के  बीच

 अधिक  उच्  इयपु्ु  ग्रन्त  कार्यवाही  |

 श्री  एन०  ई०  होरो  :  कया  मंत्रालय  इस  समिति  की  सिफारिद्यों  को  स्वीकार  करेगा  श्रौर

 सदन  के  इस  सत्र  में  निश्चित  प्रस्ताव्र  लायेगा  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  इन  सुभावों  पर  विचार  किया

 जा  रहा  है  ।  इस  सत्र  में  लाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  वचन  नहीं  दे  सकता  |

 प्रदनों  के  लिखित  saz

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पासेल  तथा  माल  उतारने-चढ़ाने  के  SH  रखने  वाली  सहकारी  समितियों  को  रेलवे

 पास  जारी  करना

 *८43,  श्रीਂ  श्रजीज  इमाम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  सहकारी  समितियों  जिनके  पास  पासंल  श्रौर  माल  उतारने-चढ़ाने  का

 ठेका  रेल  कार्यों  को  ठीक  तरह  चलाने  के  लिये  रटेषानों  से  बाहर  से  श्रमिकों  की  व्यवस्था  करने

 हेतु  रेलवे  पास  जारी  किये  गये

 ना  oT म
 यदि  तो  बया  इस  प्रकार  का  कार्य  कर  ने  वालो  झन्य व्यय  रा  समितियों  को  भी  ae

 विशेष  सुविधा  दी  गई  श्रौर

 यदि  तो  बया  सरकार  का  विचार  उपरोक्त  समितियों  को  रेलवे  पास  जारी  करने

 के  मामले  में  एकरूपता  लाने  का  है  ?

 रेल  मंत्री  के०  :  जी

 श्रौर  :  उत्तर  रेलवे  में  एक  श्रम  सहकारी  समिति  को  जिसके  पास  wae  झ्ौर

 T st  ः माल  की  सप्लाई  का  ~ SAT  करार  के  भ्रनुसार  पास  ज  क  ||  जाते  हैं  ।  जब  नया  ठेका  दिया
 ा  > तो  य  सु  वघा  वापस  ले  ली  जाएगी  ।

 है  €?  ॥ ह ह E  AVUE  ua  of  Niabng  065  and  Bananas

 *451.  Shri  G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state  :
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 (a)  whether  the  export  of  mangoes  and  bananas  has_  increased  substantially  during
 1971;

 (b)  if  so,  the  comparative  figures  in  regard  to  exports  thereof  during  1970  and  1971;
 and

 (c)  the  action  being  taken  to  further  increase  the  export  of  the  fruit  ?

 The  Deputy  Min:ster  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  C.  George)  :  (a)  No,
 Sir.

 (b}  Does  not  arise.

 (c)  A  Centrally  Sponsored  Scheme  on  bananas  rackege  programme  has  been  pre-
 pared  under  4th  Five  Year  Plan  fcr  increasing  the  production  of  exportable  variety  of
 banana  around  the  major  ports.

 A  scheme  for  Air  freight  subsidy  for  the  export  of  Fresh  Fruits,  including  mannoes
 is  also  under  consideration  to  boost  the  exports.

 होनोवर  में  श्र  तर्राष्ट्रीय  मशीनी  श्रौजार  प्रदर्शनी

 *८453.  श्री  एम०  एस०  जोजफ  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्राई०  एस०  ato  एम०  ए०  ने  सरकार  से  श्रनुरोध  किया  है  वह  वर्ष  1973  में

 होनोवर  में  होने  वाली  अन्तर्राष्ट्रीय  मशीनी  श्रौजार  प्रदर्शनी  में  बड़े  पैमाने  पर  भाग  लेने  के  लिए

 भारतीय  निर्मातात्ों  को  प्रोत्साहित  ौर

 यदि  af,  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 fader  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  ato  :  जी  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 चाय  के  निर्यात  के  संबंध में  श्रीलंका  के  साथ  aaralat

 क  154,
 श्री

 ०  एस०  सामन्त  :  कया  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पिन क्या  चाय  के  निर्याक  के  संबंध  में  भारत  श्रौर  Are  की  के  बीच  कोई  समभौता

 झौर

 यदि  तो  समभौते  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 fads  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  तथा  भारत

 श्रीलंका  चाय  के  विपणन  में  घनिष्ठ  सहयोग  द्वारा  कार्य  करने  के  लिए  सहमत  हो  गये  हैं
 और  1970  से  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  तत्वावधान  में  एक  संयुक्त  निर्यात  कोटे  निष्पादन

 किया  है  ।  1972  को  सम  प्त  होने  वाली  15  महीनों  की  भ्रवधि  के  दौरान  चाय  के  निर्यातों

 के  संबंध  में  भारत  श्रौर  श्रीलंका  के  लिए  संयुक्त  निर्यात  कोटा  506  हजार  टन  है  ।

 प्रमिश्नाय  यह  है  कि  निर्यात  कोटे  को  दोनों  देशों  द्वारा  लगभग  50  :  50  श्राधार  पर  पुरा
 किया  जाना

 परन्तु  फिर  भी  एक  देश  के  निर्यातों  में  श्राने  वाली  गिरावट  का  लाभ  दूसरे  देश
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 को  मिल  सकता  है  ताकि  दोनों  देशों  से  चाय  के  कुल  निर्यात  संयुक्त  निर्यात  कोटे  के  श्रन्तर्गत  ही

 बक्सर  से  कोइलबाड़  तक  तटबंधों  का  निर्मारा  करना

 *455.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  सिचाई  ate  विद्यत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उन्होंने  गंगा  श्रौर  सोन  नदियों  की  बाढ़ों  से  भूमि  को  बचाने  के  लिए  बक्सर  से

 लेकर  कोइलबाड़  तक  60  मील  मम्बे  तटबंधों  का  निर्माण  करने  का  सुभाव  दिया

 क्या  परियोजना  का  प्रारम्भिक  कार्य  श्रारम्भ  कर  दिया  गया  श्रौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सिचाई  श्रौर  बिद्युत  मंत्री  के०  एल०  1971  में  बिहार के

 बाढ़-प्रभावित  क्षेत्रों  का  निरीक्षण  करने  के  परचात  केन्द्रीय  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  ने  यह  सुभाव

 दिया  था  कि  बक्सर  से  लेकर  कोइलवर  तक  60  मील  लम्बा  एक  तटबंध  प्राथमिक  ग्राधघार  पर

 बनाया  जाए  जिससे  शाहाबाद  जिले  में  गंगा  के  दाएं  किनारे  पर  ag  स्थित  क्षेत्र  सुरक्षित  रह

 सके ं।

 श्रोर  :  बिहार  सरकोर  ने  सुचित  किया  है  कि  स्कीम  को  तैयार  करने  के  लिए

 अनुसंधाव  कार्य  किये  जा  रहे  हैं  ate  स्कीम  रिपोर्ट  के  1972  के  yea  तक  तैयार  होने  की

 सम्भावना  है

 रेलवे  सुरक्षा  दल  का  पुनर्गठन

 *456,  श्री  पाशिग्रही  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  सु+क्षा  दल  का  पुनर्गठन  कर  दिया  गया  श्रौर

 यदि  तो  पुनर्गठन  की  मुख्य  बातें
 क्या  हैं

 ?

 रेल  मंत्री  के०  रेलवे  सुरक्षा  दल  का  पुनगंठन  किया  जा  रहा
 है  ।

 रेलवे  सुरक्षा  दल  की  प्रस्तावित  पुनर्गठन  योजना  की  मुख्य  मुख्य  बातें  हैं-ग्रन्वेष

 ि श्रार  सुरक्षा  शाखाओं  का  परथक-प्रथक  सशस्त्र  कार्मिकों  का  उच्चतर  मंडल  ौर

 मुख्यालय  स्तरों  पर  प्रशासनिक  श्रौर  दल  की  कायें  प्रशाली  में  परिवतेन  ।

 af= श्रमरीका  को  होने  वाले  निर्यात  में  वष  ट iv  2 भ 1971
 we

 *457,  श्री  निहार  लास्कार

 श्री  सी०  ato  aveqifar  :

 कया  fader  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कल्प  मारा  को  => क्या  च्  रत  से  en  ह  वाले  निर्यात  में  वर्ष  1971  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  वर्ष  1970  की  तुलना  में  वर्ष  1971  में  कितना  निर्यात  श्रौर

 अमरीका  को  होने  वाले  निर्यात  में  भ्रौर  भ्रघिक  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गये है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  तथा  :  जी  हां

 age  राज्य  श्रमरीकी  को  भारतीय  माल  का  निर्यात  1970  में  29.81  करोड़  डालर  (223-6  करोड़

 की  तुलना  में  1971  में  32°92  करोड़  डालर  246-9  करोड़  का  हो  भ्रथात  उस

 में  लगभग  3'1  करोड़  डालर  (233  करोड़  की  वृद्धि

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  1

 विवररण

 विभिन्‍न  वस्तुग्नों  के  कुल  निर्यात  निष्पादन  की  निरंतर  समीक्षा  की  जाती  है  तथा

 बश्यकਂ  उपचारात्मक  कार्यवाही  तथा  संवबधेनात्मक  उपाय  किये  जाते  हैं  ।  नियति  संवर्धन  के  ये

 उपाय  सभी  गन्तव्य  स्थानों  को  उन  वस्तुझों  के  नियति  के  संबंध  में  किये  जाते  हैं  श्रौर  केवल  किसी

 विशेष  देश  जैसे  सं०  स०  श्रमेरिका  के  संबंध  में  ही  नहीं  तथापि  उनमें  से  कुछ  उपाय  जो  विशेष

 रूप  से  THU  बाजार  के  विषय  में  निम्नोक्त

 कुछ  वस्तुद्नों  का  प्रतिपूरक  नकद  सहायता  की  व्यवस्था

 प्रदर्श नियों  मेलों  भ्रौर  बह-विभागीय  भंडार  aayat  में  माग

 बिक्री  सह  झ्रध्ययन  दल  AAT;

 घ  बाजार  सर्वेक्षण

 (=  भारतीय  उतादों  की  संयुक्त  राज्य  श्रमरीकी  बाजार  के
 श्रनुकूल  बनाने  के  लिए

 उत्पाद  विकास  तथा  उत्पाद  श्रनुकुलन  को  प्रोत्साहन

 विदेशी  व्यापारियों  को  भारत  में  तराने  के  लिए  भ्र  Tafa  करता नन  करता  ताकि  वे  भारतीय

 क्षमताश्रों  का  श्रध्ययन  कर  सकें  ;

 (3  समुद्र  द्वारा  तथा  वायु  द्वारा  भाड़े  की  दरों  में  रियायतें  प्राप्त  करना  ate  कुछ  मामलों

 में  इमदाद

 जारी  की  गई  विदेशी  fafaarat  के  संबंध  में  मानकारी  एकत्र  करना  att

 को  उनकी  सूचना

 (5)  संयुक्त  राज्य  श्रमरीका  तथा  wee  देशों  में  बहु-विभागीय  भंडारों  के  माध्यम  से  श्रौर

 स्थानिक  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  द्वारा  भारतीय  वर्तुभ्र  का  प्रचार  तथा

 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  चुने
 झा
 ६  उत्पादों  के  निर्यातों  की  एक  विशिष्ट

 योजना  की  जाना  |
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 ga  तथा  दक्षिणा  ga  रेलवे  में  माल  के  लदान  में
 देरी  होने

 के  कारणों  की  जाच

 *458.  श्री  के०  रामकृष्ण  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन  के  पदचात  कानून  और  व्यवस्था  स्थिति

 में  सुधार  होने  के  बावजूद  तथा  दक्षिण  ge  रेलवे  माल  का  लदान  करने  में  प्रसफल  रही

 ike

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  है  श्रौर  यदि  तो  उसके  fons  क्या
 हैं

 ?

 रेल  मंत्री  के०  हममन्तंया  जी  नहीं  ।  1971  की  श्रन्तिम  तिमाही  से  दोनों

 रेलों  पर  लदान  में  सुधार  होना  शुरू  हो  गया  था  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कावेरी  नदी  जल  faq

 *459.
 श्री  एम०  कतामुतु  :

 क्या  सिचाई  श्रौर  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*) mr Ff:
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मंसूर  में  ag  लोकप्रिय  सरकार  बन  गई  है  क्या

 सरकार  का  ठि बचार  कावेरी  तदी  जल-विवाद  के  बारे  में  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  वातलि।प

 प्रारम्भ  करने  का  त्रौर

 यदि  तो  कब  ?

 सिचाई  श्रौर  faz a  मंत्री  के०  एल०  श्रौर  :  तमिलनाडु  श्रौर  केरल

 की  राज्य  सरकारें  सर्वोच्च  न्यायालय  से  इस  ग्राशय  का  प्राप्त  करने  पहुंच  गई  हैं  कि

 एक  विवाद  उत्पन्न  हो  गया  ate  यह  कावेरी  जल  के  वितररा  के  बारे  में  है  श्रौर  केन्द्री प  सरकार

 का  यह  कत्त  व्य  है  कि  cafe  उन्होंने  पहले  से  अनुरोध  किया  gor  वह  प्रन्तर्राष्ट्रीय  जल-विवाद

 1956  के  अस्तगत  एक  न्यायाधिकरण  की  स्थापना  करे  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  के  fray

 के  उपलब्ध  होते  के  पश्चात  गध्यस्थता  के  प्रयास  श्रारंभ  किए  जायेंगे  ।

 aia  चिली  में  संयरक्त  राष्ट  व्यापार  श्रौर  faata  संगठन  का  सम्मेलन

 *460.  श्री  इन्द्रजीत  गप्त  :  क्या  fazer  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चिली  में  होने  वाले  संयुक्त  राष्ट्र  ब्यापार  गौर  विकास  संगठन  के  श्रागामी

 प्रघिवेशन  के  लिए  विकासशील  देशों  द्वारा  सामुहिक  नीति  बनाने  के  बारे  में  भारत  का  विचार

 कोई  पहल  करने  का  थ्ौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 fazer  व्यापार
 os,
 सलगालव  a  उप-मंत्री गी  एं०  ato

 :  तथा  (a)
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 29.0  चैत्र
 1894

 लिखित
 उत्तर

 दील  देशों  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  तथा  विकास  अधिवेशन  के  जो  कि  इस  समय

 चिली  में  हो  रहा  श्रपनी  सामान्य  नीति  बना  ली  है  ।  यह  नीति  के  कार्यवाही  कार्यक्रम

 के  fara  तथा  घोषणाਂ  नामक  दस्तावेज  में  सन्निहित  जो  कि  1971  में  “77”

 देशीं  के  समूह  की  सीमा  में  हुई  मंत्रिस्तरीय  son  में  स्वीकार  की  गई  थी  ।  भारत  ने  “77”  देशों

 के  समूह  की  इस  सामान्य  प्रस्थापना  पर  हस्ताक्षर  किये  इस  दस्तावेज  at  एक  प्रति  23

 1971  को  सभा  पटल  पर  रखी  गई  थी  ।

 केरल  में  वामनपुरम  fame  परियोजना  की  स्थापना

 3063.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  सिचाई  ate  विद्य/त  मंत्री  केरल  में
 वामनपुरम  सिंचाई

 परियोजना  की  के  बारे  में  23  1971  के  श्रतारां ित  प्रदन  संख्या  1196  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्यत  श्रायोग  को  त्रिवेन्द्रम  जिला  में  वामनपुरम

 सिचाई  परियोजना  का  प्रतिवेदन  मिल  गया  ate

 यदि  तो  इस  मामले  की  वतंमान  स्थिति  कया  है  ?

 सिंचाई  प्रौर  विद्य,त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बेजनाथ  :  केरल  सरकार

 से  al  तक  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  पुर्व  से  दक्षिणा  को  जाने  वाली  लम्बी  दूरी  के  यात्रियों  को  ak

 afin  सुविधाए  देने  के  लिए  Wraaat

 3064,  श्री  रवि  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार
 का  1971.0  श्रौर  1972  में  श्री  एस०  Ho  रबिन्द्रमु

 से  जो  झस्णाँचल  प्रदेश  में  दक्षिण  भारतीयों  का  प्रतिनिधित्व  करते  भारत  के  पुर्वत्तिर  क्षेत्र  से

 दक्षिणी  भागों  को  जाने  वाली  लम्बी  दूरी  के  यात्रियों  की  श्रोर  अ्रधिक  देने  के  बारे  में

 कोई  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  र

 यदि  तो  सरकार  की  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  2?

 रेल  मंत्री  के  हनुमन्ते  :  जी  लेकिन  श्री  ई०  साउथ  इडियन

 फाइन  न्यू  बांगाईगाँव  श्रसम  से  दिनांक  3  fearayc.  1971  का  एक  श्रभ्यावेदनਂ  प्राप्त

 हया  है  जिसमें  भारत  के  पूर्वोत्तर  भाग  से  दक्षिण  भाग  को  जाने  वाले  लम्बी  दुरी  के  यात्रियों  के

 लिए  सुविधाश्रों  की  व्यवस्था  करमे  का  अ्रनुरोध  किया  गया  है  ।

 सुभकावों  की  जांच  की  गयी  थी  ।  लेकिन  परिचालनचिक  efsz  से  इन  सुभावों  को

 व्यावहारिक  नहीं  पाया  क्योंकि  हबड़ा  स्टेशन  पर  शंटिंग  की  व्यवस्था  संभव  नहीं  है  ।
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 सूती  कपड़े  एवं  कृत्रिम  कपड़े  का  उत्पादन  तथा  उसकी  खपत

 3065,  कुमारी  कमला  कुमारी  :  कया  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 निक
 सुती  कपड़े  तथा  कृत्रिम  कपड़े  की  वर्तेमान  उत्पादन  क्षमता  क्या  ed  श्रौर  इनकी

 मांग  कितनी

 चौथी  योजना  के  अझ्रन्त  तक  इन  कपड़ों  का  अनुमानित  उत्पादन  तथा  खपत

 क्या  अर

 क्या  सरकार  ने  सुती  कपड़े  तथा  कृत्रिम  कपड़े  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  हाल

 ही  में  लाइसेंस  दिये  हैं  श्रौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 बिदेश  व्यापार  सत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  तथा  :  1971  के

 दौरान  सुत्ती  बस्त्र  तथा  मानव-निर्मित  रेशे  के  वस्त्रों  का  श्रनुमानित  उत्पादन  तथा  1973-74

 पंचवर्षीय  योजना  का  श्रन्तिम  के  लिये  इनके  उत्पादन  के  लक्ष्य  इस  प्रकार  हैं  :

 एक  विवररण  संलग्न  है  ।

 faarm

 1971  में  जारी  किये  गये  श्रौद्योगिक  लाइसेंसों  के  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  वितरण

 क्रमांक  एकक  का  नाम  निर्माण  की  मद

 कौमीकल्स  एण्ड  फाइवर  आफ  इडिया  t  पोलिएस्टर  स्टेपल  रेशा

 2  गुप्तालोन  लि०  नायलन  फिलामेंट  धागा

 1971  सें  जारी  किये  गये  श्राश्य  पत्र  का  ब्यौरा  दशा fa  वाला  विवरण

 क्रमांक  एकक  का  नाम  उत्पादन  मद

 हरयाना  राज्य  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  लि०  नायलन  फिलामेंट  घागा

 गुजरात  राज्य  निवेश  निगम  fato  |  yy

 मध्य  प्रदेश  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  लि०  |  1

 बिहार  राज्य  aati  विकास  निगम  लि०  ।  ह

 श्रौद्योगिक  विकास  उड़ीसा  ।  ्

 6.  श्रसम  alain  विकास  निगम  लि०  ब
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 2  क  ज

 तमिलनाड  अचागक
 ्

 वेद  एवं  विकास

 निगम  लि०  |  ह

 पंजाब  राज्य  श्रोद्योगिक  विकास  निगम  लि०  |  क

 केरल  राज्य  ्रौद्योगिक  विकास  निगम  लि०  ।  ”

 मैसूर  राज्य  झ्रौद्योगिक  विकास  निगम  लि०  |  श्

 I]  ares  seer  औद्योगिक  विकास  निगम  fato  |  ”

 12  निरलान  संद्लिष्ट  रसायन  तथा  रेशा  लि०

 |  &

 13  mage  नायलंस  Fito  ।  a5

 दस  लाख  मीटर

 ay  सूती  वस्त्र  सुती  वस्त्र  मानव-निर्मित

 रेशो के  वस्त्रों

 मिल  क्षेत्र  विकेन्द्री कृत  का  उत्पादन

 क्षेत्र

 1971  3947  3364  900

 1973-74  5100  4250  1982

 ा

 उत्पादन  में  जि  नि  प्रत  को  घटाकर  जो  मात्रा  बचती  है  उसके  बराबर  कपड़े  की  खपत

 होने  की  सम्भावना  है  ।

 वर्तमान  मिश्रित  मिलों  की  करघा-क्षमता  विशेषत  निर्यात  प्रयोजनों  के

 वृद्धि  श्रौर  की  श्रनुमति  देने  के  एक  कार्यकम  की  घोषणा  श्रगस्त  1971  में  की

 गई  थी  ।

 mite  मेहता  शक्तिचालित  जांच  समिति  की  प पिफारिशों  के  श्रतुसार  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  में  लगभग  एक  लख  अतिरिक्त  दक्तिचालित  करघे  लगाने  का  विनिवचय  किया  गया  था

 जिसमें  से  लगभग  40  प्रतिशत  करघे  संदिलिष्ट  घागे  के  प्रयोग  के  लिये  लगाये  जाने  थे  ।

 कृत  क्षेत्र  में  बांटने  के  इन  करवों  को  विभिन्न  राज्यों  में  श्राबंटित  कर  feat  गया  है  1971  के

 mea  तक  संदिलष्ट  धागों  के  प्रयोग  के  लिये  2976  शक्तिचालितਂ  करघे  तथा  सुती  घागे  के  प्रयोग  के

 लिये  दक्तिचालित  करघे  लगाने  के  परमिट  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।

 1971  में  मानव  निर्मित  के  उत्पादन  के  लिये  जारी  किये  गये  लाइसेंसों

 तथा  श्राद्यय-पत्रों  के  ब्यौरे  दशनि  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 नियत  के  लिये  ईरानी  किस्म के  गलीचों  का  बनाता

 कृपा  करेंगे  कि  : 3066.  कुमारी  कमला  कुमारी :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने की

 क्या  भारत  ने  निर्वात  के  लिये  ईरानी  किस्म  के  गलीचों  को  बनाना  श्रारम्भ  कर

 दिया  WI<

 यदि  तो  विदेशी  बाजारों  में  इन  गलीचों  की  प्रति  वर्ष  कुल  मांग  क्या  है
 ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Wo  ato  :  जा  at

 ईरानी  किस्म  के  गलीचों  की  fara  में  कुल  aries  मांग  लगभग  1500  लाख

 श्रमरीकी  डालर  तर्थात  112.50  करोड़  Bo  की  है

 थाईलेण्ड  के  साथ  व्यापार  सम्बन्धी  atat

 3067.  श्री  देवेन्द्र  सिह  गरचा  :  क्या  faz  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 aierer
 )

 कया  भारत  के  राष्ट्रपति  की  हाल  की  थाईलैण्ड  यात्रा  के  दारान  भारत  श्रौर  थाईलैण्ड

 के  मध्य  व्यापार  को  ्रौर  व्यापार  में  विविधता  लाने  के  विचार  से  दोनो ंदेशों  के  बीच  मंत्री

 स्तर  की  वार्ता  हुई  श्रौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 fade  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  तथा  :  राष्ट्रपति

 की  यात्रा  के  दौरान  के  बीच  पारस्परिक  हित  के  विषयों  पर  बातचीत  हई  जिनमें

 व्यापार  सम्बन्धी  सामान्य  प्रइन  भी  शामिल  थे  ।

 कपड़ों  तथा  कपड़ों  के  उत्पादों  के  निर्यात  द्वारा  श्रजित  राशि

 3068.  भी  देवेन्द्र  सिह  गरचा :  कया  fata  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सूती  कपड़ों  एवं  श्र्म्य  सम्बद्ध  उत्पादों  संहत  सभी  प्रकार  के  कपड़ों  के  निर्यात

 से  197 — 71  वर्ष  की  श्रपेक्षा  1971-72  वर्ष  की  पहली  छमाही  धनराशि  प्रप्त  हुई

 श्रौर

 यदि  at,  तो  कितनी  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  जाजें  )  तथा  जी  नहीं  ।

 वर्ष  1971-72  के  प्रथम  महीनों  के  दौरान  धागा  एवं  wea  सम्बन्धित

 उत्पादों  सहित  सूती  कपड़े  का  निर्यात  4739.5  लाख  रु०  का  gat  जब  कि  गत  ag  की  उसी

 safes  के  दौरान  539.  लाख  का  हुआ  था  |

 aq  उत्पादों  के  निर्यात  द्वारा  alaa

 3069,  शी  देवेन्द्र  faz  गरचा  क्या  fade  ब्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि
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 उत्तर

 कया  चर्म  उत्पादों  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  1971-72  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य

 ही थ समय  से  ब  ट् ठ  त  पूर्व  ही  प्राप्त  हो  गये  थे  |

 यदि  तो  कितने  सुल्य  एवं  मात्रा  के  लक्ष्य  थे  तथा  चम  उत्पादों  का  वास्तविक

 निर्यात  कितना  श्रौर

 कौन  कौन  से  देशों  को  श्रधिकांश  चमें  उत्पादों  का  निर्यात  हुप्रा  है  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  ए०  सी०  :  जी  नहीं  ।  लक्ष्य  र

 वास्तविक  निर्यातों  के  ates  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये

 प्रइन  नहीं  उठता  1

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 faacat

 (Hea  करोड़  रु०

 मद  निर्यात  लक्ष्य  वास्तविक  निर्यात

 1.0  ल-फरवरी

 1971-72  1971-72  1970-71

 चमड़े  के  जूते  :  13.75  7.4  8.0

 चमड़े  की  वस्तुएं/चमड़  का  माल  2.25  1.2

 मदों  के  नाम  देवों  के  नाम

 चमड़े  के  जूते  1,  सोवियत  3.
 संयुक्त  राज्य  श्रमरीका

 चमड़े  की  प्रौद्योगिक  वस्तुए  |  झास्ट्रे

 चमड़े  का  माल  :  4.  5.

 6,  7.  बहरीन

 8.  9.  पश्चिम

 10,  11,

 मधाना
 12,  नीदरलैण्ड्स

 दक्षिरा  मध्य  रेलवे  द्वारा  श्रजित  लाभ

 सता 3070.  श्री  देवेन्द्र  सिह  वा  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  नप  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिणा  मध्य  रेलवे  को  1971-72  वर्ष  के  दौरान  उत्तर  रेलवे  की  श्रपेक्षा

 श्रधिक  लाभ  gat  था  ;  श्रौर

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  के०  :  वर्ष  1971-72  के  रेलों  के  लेखे  1972  में
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 ही  बन्द  होंगे  ।  इस  वर्ष  के  दौरान  दक्षिणा  मध्य  रेलवे  शौर  उत्तर  रेलवे  द्वारा  लाभ  के

 भ्रत्तिम  इस  तुलना  के  लिए  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 प्ररन  नहीं  उठता  |

 उत्तर  रेलवे  में  सहायक  स्टेशन  मास्टर  श्रौर  गार्ड  ‘AY’  का  चयन

 3071.  श्री  लीलाधर  meat  :  क्या  रेल  मँत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मार्च  1971  में  रेलवे  सैवा  श्रायोग  द्वारा  सहायक  स्टेदान

 मास्टर  ्रौर  गाड  के  चयन  के  लिए  एक  प्रतियोगिता  परीक्षा  प्रायोजित  की  गई  थी  ale  सफल

 उम्मीदवारों  को  साक्षात्कार  के  लिये  बुलाया  गया

 यदि  तो  इलाहाबाद  में  मौखिक  परीक्षा  के  लिये  कितने  उम्मीदवारों  को  बुलाया

 क्या  नियुक्ति  के  लिए  इस  बीच  कोई  श्रन्तिम  चुनाव  कर  लिया  गया  श्रौर

 (a7)  यदि  तो  नियुक्ति  के  लिए  श्रन्तिम  रूप  से  चुने  गये  उन  उम्मीदवारों  के  नाम

 क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्री  के ०  :  जी  हां  ।

 2,934
 हन्
 चग  a ीं  । ay  Q!

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 कांगड़ा  घाटी  में  रेलवे  लाइन  को  fzart  पा fo र्व = अह  तंत  करना

 3072.  श्री  घनशाह  प्रधान  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यास  बाँध  के  निर्माण  के  कारण  कांगड़ा  घाटी  में  रेलवे  लाइन  की  दिशा

 वर्तित  की  जा  रही  है  श्रौर  एक  नया  रनवे  स्टेशन  नगरौता  सुरियान  निर्माणाधीन

 क्या  इस  गांव  के  निकट  रेल  पथ  को  धुमावदार  बनाया  जा  रहा  है  जिससे  श्रनेक

 गरीब  परिवारों  की  भुमि  तथा  व्यापार  को  अजित  करना  श्रावस्यक  हो

 क्या  इस  लाइन  को  वहां  से  बदल  कर  सीधा  सम्भत्र  है  क्योंकि  इससे  किसीं

 भी  बने  बनाये  मकान  को  लेना  श्रावव्यक  नहीं  प्रौर

 क्या  इस  गांव  के  निवासियों  से  इस  में  कोई  ग्रम्यावेदन  प्राप्त  हुम्रा  यदि

 तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिगा  है  ।

 रेल  मंत्री  के ०  :  जी  att

 वर्तमान  सर  खन  का  चुनाव  इस  लिए  करिया  गया  है  कि  स्टेशन  are  के  लिए  समतल

 क्षेत्र  उपलब्ध  हो  सके  श्रौर  ऐसा  करते  समय  इस  वात  का  पुरा  ध्यान  रखा  गया  है  कि  बने  हुए

 मकानों  का  ्रघिग्रहरा  कम  से  कम  हो  ।
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 लिखित  उत्तर

 जी  नहीं  ।

 जी  हां  ।  wearer  पर  टि  र  किया  गया  परन्तु न  तो

 सर  खन  में  परिवर्तन  करना  सम्भव  है  alt  न  प्रधिग्रहण  किये  गये  क्षेत्र  में  कमी  ही  की  जा  सकती
 +S

 क्योंकि  ऐसा  करने  पर  AIS  ग्रौर  माल  प्लेटफार्म  के  भावी  विस्तार  के  लिए  के  ्  जमीन  न  रह

 जायेगी

 दिल्‍ली  मुख्य  पर  कपड़े  की  गाठों  का  गम  होना

 3073.  श्री  श्रोंकार  लाल  बेरवा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1972  में  दिल्‍ली  मुख्य  स्टेशन  पर  कपड़  की  तीन  गाँठों  के
 गम  हो  जाने  के

 बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  इस  बीच  देख  ली  गई

 x
 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  श्रौर  सम्बन्धित  रियों

 के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 क्या  सम्बन्धित  कमेंचारी  wa  भी  दिल्ली  क्षेत्र  में  ही  काम  कर  रहे  भ्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ta  मंत्री  के०  हनुमन्तैया  :  जी  हां  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  की  गयी  जांच  से  पता  चला  है  कि  जाम  नगर  से  जालंधर

 are  लुधियाना  स्टेशनों  को  बुक  की  गयी  कपड़े  की  तीन  गांठें  4.12.62  दिल्‍ली  स्टेशन  पर

 प्राप्त  हुयी  थीं  ate  ate  इन्हें  तागे  भेजने  के  बजाय  45.12.62  को  श्री  भीम  नारायणा

 पारंल  दिल्‍ली  ने  एक  नये  परेषण  के  रूप  में  दिल्ली  से  हापुड़  बुक  कर  दिया  ale  हापुड़  में

 एक  नये  परेषणा  के  रूप  में  दिल्‍ली  से  हापुड़  बुक  कर  feat  श्रौर  हापुड़  में  7.12.62  को  एक

 चटी  परेषती  के  नाम  से  परेषण  की  सुपुर्दगी  भी  ले  ली  ।  विभागीय  कार्रवाई  के  परिशाम  स्वरूप

 श्री  भीम  नारायण  सक्सेना  को  6.1.72  से  नौकरी  से  हटा  दिया  गया  है  |

 दूसरे  पार्सल  क्लर्कों  भ्र्थात  सब  श्री  देस  राज  संनी  ate  रामशरन  दास  जो  पासंल  श्राफिस

 दिल्‍ली  में  उस  समय  काम  कर  रहे  थे  उनका  नाम  भी  जांच  में  अ्रापा  ate  काम  में  लापरवाही

 श्रादि  के  लिए  उनके  खिलाफ  कार्रवाई  की  गयी  है  ।  श्री  देस  राज  सैनी  को  उनकी  वेतन  वृद्धि

 अस्थायी  रूप  से  6  महीने  के  लिए  रोकने  की  सजा  दी  गयी  थी  wie  श्री  रामशरन  दास  को  स्थायी

 रूप  से  1  ay  तक  वेतन  वृद्धि  रोकने  की  सजा  दी  गयी  थी  ।  इसके  बाद  श्री  राम  दारन  दास  पर

 लगाया  गया  दण्ड  न्यायालय  द्वारा  कर  दिया  गया  |

 ate  श्री  भीम  नारायण  सक्सेना  को  जिन्हें  नौकरी  से  हटा  दिया  गया  था

 1968  में  दिल्‍ली  से  बाहर  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  ।  श्री  राम  शरन  दास  को  जिन्हें

 केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  की  रिपोर्ट  मिलने  से  पहले  1964  में  दिल्ली  से  बाहर  स्थानान्तरित  कर  दिया

 गया  था  1969  में  वापस  दिल्‍ली  क्षेत्र  में  तैनातਂ  कर  दिया  गया  वह  तब  से  नयी  दिल्‍ली

 में  काम  कर  रहे  हैं  ।  श्री  देश  राज  सैनी  दिल्‍ली  में  1960  से  क्राम  कर  रहे  हैं  ।  दिल्‍ली

 क्षेत्र
 से  उनके  स्थानान्तरण  के  प्रइन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 Revenue  Earned  on  Central  Railway  thruogh  Gooés  Traffic

 3074.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minis!  tar पघा  OF  ina of  Ra
 ilways  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  goods  traffic  handled  by  the  Central  Railway  during  the  financial  year

 1971-72;  and

 (b)  the  revenue  earned  by  Government  therofrom  ?

 The  Minister  of  Railways  (Skri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  &  (b):  Details  of  goods
 traffic  handled  by  the  Railways  are  available  only  upio  January,  1972  0n  the  financial  year
 1971-72.  The  figures  in  respect  of  Central  Railway  are  as  under

 Traffic  handjed  and  earninys  on  the  Central  Railway  during  April  1971

 to  January  1972

 (i)  Tonnes  of  revenue-earning  goods  traffic  carried  i.e.  including
 traffic  received  from  other  railways  (millions)  28.37

 (ii)  Freight  on  goods.  carried  (crores  of  Rs.)  70.59

 Attaching  of  more  Third  Class  Bogies  to  129  UP/130  down  Vaxanasi-Passenger
 Train  and  9  UP/10  down  Doon

 3075,  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  inadequate  number  of  third  class  com-

 partments  in  129  UP/130  Down  Varanasi-  Asansol  Passenger  train  and  UP/10  Down  Doon

 Express;

 (b)  if  so,  whether  Government  have  any  proposal  under  consideration  to  attach  more

 third  class  bogies  to  the  trains;  and

 (c)  if  so,  the  time  by  which  it  will  be  done  ?

 The  Minister  of  Railways  (Siri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  to  :  During  emergency.
 No.  129/130  Varanasi-Asansol  Passenger  had  been  running  short  of  one  or  two  11170  cless

 coaches,  and  No.  9/10  Loon  Express  of  one  1117  class  coach.  The  normal  composition  of:

 these  trains  has  since  been  restored  from  5.4,1972  and  6,4.1972  respectively.  During  summer,

 rush  viz.  May  to  July  1972,  it  is  proposed  to  put  one  more  third  class  each  on  129/130

 Passenger.

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  के  लिए  सिचाई  परियोजनाएं

 3076.  श्री  भज न  सेठी  :  क्या  लिचाई  Rika  विद्य.त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  की  उन  सिंचाई  परियोजन  त्रों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 की  अ्रवधि  में  पुरी  करने  का  विचार  श्रौर

 क्या  इन  परियोजनाग्रों  में  से  किसी  को  कोई  प्राथमिकता  दी  गई  है  ?

 सिचाई  ote  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेजनाथ  :  ate  :  उड़ीसा

 में  महानदी  डेल्टा  ्रौर  सालन्दी  बहत  परियोजन।एਂ  तथा  12  मध्यम  स्क्रीमें  हाथ  में  हैं  ।

 चौथी  योजना  में  जितनी  sqaela  हो  उतनी  स्कीमों  को  gap  करने  के  लिए  प्राथमिकता  दी

 गई  है  ।  सालन्दी  परियोजना  ae  सभी  मध्यम  स्कीमों  के  चौथी  योजना  के  सन्त  तक  परप  हो  जाने

 की  है  ।
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 उच्चतम  न्यायालय  श्रौर  उच्च  न्यायालयों  में  FQTaATaTS
 कों

 की  नियुक्तियों  में  श्रनसुचित
 जातियों  का  प्रतिनिधित्व

 3077.  श्री  seat:  क्या  विधि  श्र  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  ग्रौर  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  में  की

 वर्तमान  संख्या  क्या

 इन  न्यायाधीशों  में  कितने  न्यायाघधीण  श्रनुसुचित  जातियों  के  श्रौर

 उपरोक्त  न्यायालयों  में  श्रनुसूचित  जातियों  को  समुचित  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पन  मंत्री  (ay विधि  श्रौर  न्याय  तथा  पेट्रोलियम  ate  रता  ब  क  i  |  एच०  श्रार०  :

 उच्चतम  न्याधालय  =  12

 =  280 उच्च  न्यायालय

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  श्रौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 ह
 यार  यता  श्रौर  उपयुक्तता  के उच्चतम  न्यायालय  श्रौर  उच्च  न्यायालयों  में  नियुक्तितां

 अधार  पर  की  जाती  है  ।  ऐसी  नियुक्तियों  में  जाति  ate  समुदाय  का  कोई  सवाल  नहीं  उठता

 Expert  Oriented  Projects

 3078.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to

 State  १

 (a)  the  total  number  of  export  oriented  projects  5811011 01167 .  during  the  last  year;

 and

 (b)  the  name  of  each  project  together  with  the  estimated  investment  thereon  and

 the  estimated  export  earnings  therefrom  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  C  George)  :  (a)  &

 (b)  :  The  information  is  being  collected  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House,

 afzaa  बंगाल  में  पटसन  उद्योग

 3079.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  fader  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  पश्चिम  बंगाल  में  श्राधुनिक  पटसन  उद्योग  की  श्रावश्यकता  के  बारे  में  सरकार

 को  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पुरानी  पटसन  मिलों  को  बित्तीय  सहायता

 देने  att  उसके  संयंत्रों  का  श्राघुनिकीकरण  कर  उनका  विस्तार  करने  का  है  !

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  (#)  तथा  :  सरकार

 परसन  उद्योग  के  श्रांघुनिकीकरण  तथा  विविधीकररण  की  अचर  ता  के  प्रति  gar  रूप  से  जागरूक
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 है  ।  भारतीय  श्रौद्य योगिक  fea  निगम  पहले  से  ही  मिलों  को  इस  प्रयोजन  के  लिये  mart  ऋण

 प्रदान  करने  की  एक  योजना  चला  रहा
 है  ।

 Railway  Line  from  Bundi  Darbar  to  Bundi

 3080  Shri  Onkar  Lal  Ferwa  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 i  CUI cons  ideration  to  construct  a (a)  whether  Goverrment  have  an  proposal  unde

 Railway  Line  from  Bundi  Darbar  to  Bundi;  ard

 (b)  the  time  by  which  the  Railway  line  is  likely  to  be  constructed  ?

 The  Minist’r  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  No

 (b)  Does  not  arise

 इलाहाबाद  डिविजन  के  पासेल  लाने  ले  जाने  वाले  ठकेदोर  द्वारा  भ्रपर्याप्त  श्रमिकों  की

 सप्लाई  के  बारे  में  श्रम्यावेदन

 3081.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पासंल  लाने  ले  जाने  वाले  ठेकेदार  द्वारा  श्रमिकों  की  श्रपर्याप्त  सप्लाई  के  बारे  में

 पासंल  इलाहाबाद  के  46  कमंचारियों  ने  :9  1971  को  उत्तर  रेलवे

 नई  दिल्‍ली  को  एक  अझ्रभ्यावेदनਂ  दिया  था

 क्या  पासंल  कर्मचारियों  का  श्रभ्यावेदन  जो  प्रभाग  इलाहाबाद  को  जाँच

 ठी  लै के  लिये  भेजा  गया  था  शौर  इसकी  रिपोर्ट  प्रभाग  TAH  के  कार्यालय  से  गुम  हो  ग

 यदि  तो  क्या  कार्यालय  रिका  के  गुम  हो  जाने  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  श्रौर

 ऐसी  महत्वपु्ण  दस्तावेजों  की  सुरक्षा  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने

 विचार

 रेल  मंत्री  के०  :  मुल्य  1971  में में  नहीं  प्राप्त  हुमा

 था  बल्कि  अ्रभ्यावेदन  की  एक  प्रति  1972  में  प्राप्त  हुई  थी  ।

 जी  ati

 तथा
 :  मण्डल  इलाहाबाद  को  मिसिल  के  गुम  होने  के  बारे  में  जिम्मे

 री  निदि्चित  करने  शौर  जिम्मेवार  ats  गये  व्यक्तियों  के  खिलाफ  उपयुक्त  कार्रवाई  करने  के  लिए

 कहा  गया  है  ।  उन्हें  फाइलों  को  सुरक्षित  ढंग  से  भेजने  ale  शझशिरक्षा  में  रखने  के  प्रबन्ध  में  भी

 कड़ाई  बरतने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 गत  युद्ध  के  दौरान  भारत  द्वारा  पकड़ा  गया  समाल  AIT  जहाज

 3085.  श्री  राजदेव  fades
 व्यापार

 मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत

 युद्ध  के  दौरान  area  द्वारा  पकड़े  गये  माल  श्रौर  जहाजों का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  197!  के
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 के  रय  4  कि  र  नाथ पाकिस्तान  युद्ध  के  दौ  दै |  पल  पाकिस्तानी  उनमें  लदे  माल  स  ज्ञत (Ou,  नौसेनां  BIS  1  अपने

 कार  में  लिये  गये  थे  ।  इन  जहाजों  श्रौर  माल  को  युद्ध  में  पकड़ा  गया  सामान  के  रूप  में  सभभका

 जाता  है  ।

 उपयु क्त  के  ग्रतिरिक्त  जो  तटस्थ  जहाज  पॉकिस्तान  से  माल  ला  रहे  थे  अथवा  वहां  को

 ले  जा  रह  उन्हें  भी  नौसेना  द्वारा  भारतीय  पत्तनों  पर  लाया  गया  श्रौर  उन  पर  से  पाकिस्तान

 को  जाने  वाले  माल  को  अथवा  वहां  से  लादे  गये  माल  को  उत्तार  लिया  गया  ।  ऐसे  माल  के  संबंध

 में  जल  तथा  वायुयान  विजित  माल  1971  के  अ्रन्तगंत  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 इसी  भारत  की  सुरक्षा  संबंधी  19  1  के  wana  पाकिस्तान  के  साथ

 व्यापार  पर  लगी  रोक  के  श्रनुसरण  में  भारतीय  पत्तनों  तक  पहुंचने  वाले  तटस्थ  जहाजों  से

 पाकिस्तान  को  जाने  वाले  माल  श्रथवा  वहाँ  से  लादे  गये  म  ल  को  उतार  लिया  गया  ।

 विमान  द्वारा  ले  जाये  जाने  वाले  माल  के  बारे  A  काय  कारी  दल  का  प्रतिवेदन

 3086.  श्री  बेकारिया  :

 श्री  डी०  पी०  जदेजा  :

 कया  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्री  टी०  शरार ०  सारंगम  की  श्रध्यक्षता  में  विमान  द्वारा  ले  जाये  जाने  वाले

 माल  के  बारे  में  कार्यवारी  दल  ने  श्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  श्रौर

 '
 सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया यदि  तो  की  गई  हैं भ्रौर  इस

 ह ै?

 fader  व्यापार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  सी०  :  जी  नही ं।

 (@)  ्राशा है कि कि  विमान  द्वारा  ले  जाये  जाने  बाले  माल  के  बारे में  कार्यकारी  दल

 अपना  प्रतिवेदन  शीघ्र  ही  प्रस्तुत  कर  देगा  ।

 Expansion  of  Railway  Hospitals  in  Delhi  and  New  Delhi

 3087.  Shri  Lalji  Bhai
 Shri  B.  S.  Chowhan

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  the  nurnber  of  Railway.  Hospitals  in  Delhi  and  New  Delhi;

 (b)  the  average  number  of  patients  treated  therein  during  the  last  three  years;

 (c)  whether  Government  have  any  scheme  during  the  current  year  to  increase  the
 number  of  rocms  of  the  Hospitals  and  to  increase  the  stocks  of  medicines  there;  and

 (d)  if  so,  the  broad  outlines  thereof ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  Two.  (One  in  Delhi  and
 another in  New  Delhi).

 (b)  The  daily  average  attendance  (both  indoor  and  outdoor)  is  as  follows

 1968-69  19  Us  70  1970-71
 Delhi  Main  Hospital,  Dethi  1878,39  1728.6)  1369.35
 Central  Hospital,  New  Delbi  618.81  764.91  718.68
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 (c)  &  (d)  :  Stocks  of  medicines  corresponding  to  diagnosed  needs  are  maintained  as
 a  matter  of  course.  A  new  block  in  the  Central  Hospital,  New  Delhi,  to  provide  additional

 accommodation  for  the  patients,  is  being  constructed  in  which  70.0  beds  from  Delhi  Main
 Hospital  will  be  shifted  and  30  additional  beds  provided.  The  old  building  of  Delhi  Main
 Hospital  where  inpatients  are  hou-ed,  will  be  utilized  as  an  outdoor  Poly-Clinic.  All  the
 other  buildings  in  the  Campus  of  the  Old  Delhi  hospital  would  be  dismantied  due  to  having
 out  lived  their  life  and  gone  beyond  the  stage  of  economic  repairs.  Full  outpatients  facilities

 including  the  laboratory,  X-Ray  and  the  existing  junior  speciality  would  continue  at  Delhi

 Main  Hospital.

 Supply  of  Power  to  Villages  in  Udaipur  (Rajasthan)

 3088.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  number  of  villages  in.  Udaipur  to  which  power  has  been  supplied  from

 Gandhisagar  Dam  so  far;

 (b)  the  number  of  villages  to  which  power  will  be  supplied  in  future  from  the  Dam;
 and

 (c)  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  done  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Baij  Nath  Kureel)  :

 (a)  to  (c)  :  Supply  of  electricity  for  Udaipur  and  some  other  areas  in  Rajasthan  is  from  the

 Chambal  Grid  which  is  fed  by  the  Gandhi  Sagar  and  other  power  stations.  Out  of  3159

 villages  in  Udaipur,  the  number  of  villages  already  electrified  is  315.  81  more  villages  are

 expected  to  be  electrified  during  1972-73.

 Requiremeut  of  wagons  for  Udaipur.

 3089.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  wagons  indented  by  traders  of  Udaipur  (Rajasthan)  during  the

 last  year  and  the  number  of  wagons  supplied  to  big  traders  and  others,  separately  trader-

 wise;  and

 (b)  the  name  of  the  trader  whom  the  maxium  number  of  wagons  were  supplied  and

 the  number  of  wagons  supplied  to  him  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  The  number of  wagons
 veq  The  number  of indented  by  traders  of  Udaipur  (Rajasthan)  during  the  1851.  Joa  t  was  8,654.

 wagons  supplied  to  them  was  6,131.  The  number  of  wagons  supplied  to  big  traders  and
 others  is  indicated  below

 Rajasthan  Mineral  Co.  927

 Associated  Soap  Stone  Co,  497

 Dharti  Dhan  Soap  Stone  Co.  171.0

 Shri  ji  Industries  270

 K.M.T.  Industries  568

 Pandey  Minerals  384

 L.M.P.  &  Co.  537

 Nulvia  Minerals  354

 Kisore  Corporation  32

 Pratap  Minerals  89
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 Powder  Trading  32

 S.C.  Gupta  &  Co  34

 Abheh  M  sCo  7

 Indian  Minerals  28

 Mewar  Khanij  28

 Others  2,173

 (b)  Rajasthan  Mineral  Co.  is  the  big  trader  who  was  allotted  the  highest  number  of

 wagons  during  the  year  927  wagons  were  allotted  to
 them

 सटा  रिया रेलवे  ale  के  सतर्कता  निरीक्षक  के  fa  रुद्ध  जांच

 3090.  शी  wait  इमाम  :  क्या  रेल  मंत्री  रेलवे  बोर्ड  के  सतकंता  निरीक्षक  के  विरुद्ध

 शिकायतों  के  बारे  में  21  1972  के  ग्रतारांकित  प्रइन  संख्या  946  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1971-72  में  एक  संसद  सदस्य  के  शिकायत  करने  पर  रेलवे  बोर्डे  के  एक
 सतकंता  निरीक्षक  के  विरुद्ध  जांच-पड़ताल  की  गई  थी  श्रौर  क्या  इस  जांच  के  परिणामस्वरूप

 कीता  निरीक्षक  का  दुरांचार  सिद्ध  gar  सौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्री  के०
 :  श्रौर  :  रेलवे  बोर्ड  के  सतरकंता-निदेशालय  के

 एक  जांच  निरीक्षक  के  विरुद्ध  एक  frag  1971-72  के  दौरान  gala  1971  से

 1972  तक  एक  संसद  सदस्य  से  ध्राप्त  हुई  थी  ।  उसकी  जाँच  पड़ताल  की  जा  रही
 है

 बोजक  सख्या  20  शर  21  के  श्रन्तगंत  खराई  से  इलाहाबाद  जाने  वाले  माल

 का  दोबारा  बुक  किया  जाना

 3091,  श्री  श्रजीज  इमाम  :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  21  1971  के  बीजक  संख्या  20  ate  21  के  ग्रन्तगत  खुराई  से  इला

 हाबाद  बुक  किये  गये  माल  को  डिवीजनल  इलाहाबाद  के  एक  शझधिकारी  ने

 वाराणसी  को  बुक  किया  था

 क्या  इस  माल  को  किसी  ऐसे  व्यक्ति  ने  बुक  किया  था  जिसे  बुक  करने  का

 अघिकार  नहीं  ate

 इस  घटना  के  लिए  fea  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  श्रौर  इस  मामले

 में  सरकर  द्वारा  कया  arias  की  गई
 है  ?

 रेल  मंत्री  के०  हन  मनत
 :  मण्डल  इलाहाबाद  के  क कार्यालय से  श्रनु

 मति  प्राप्त  होने  पर  इलाहाबाद  स्टेशन  के  एक  माल  निरीक्षक  द्वारा  feaf  की  गई  ।

 इस  विषय  की  मण  sq q  mss
 सधाक्ष  उत्तार  इलाहाबाद  के  कार्यालय  में
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 लाडा ड  डड  ो

 मिल  नहीं  रही  है  ।  श्रतः  यह  करना  सम्भव  नहीं  है  कि  अनुमति  समक्ष  प्राधिकारी  द्वारा  दी

 गई  थी  नहीं  ।

 जिस  सिसिल  पर  रिबुकिंग  का  ore  जारी  किया  गया  था  उसके  उपलब्ध  न  होने

 के  अनधिकृत  रिवुकिंग  यदि  कोई  हुई है है  उत्तरदाधित्व  निश्चित  नहीं  किया  जा  सका  ॥

 मिसिल  गायब  हो  जाने  के  सम्बन्ध  में  उत्तरदायित्व  निश्चित  करने  के  लिए  कारवाई  शुरू  की  गयी  है

 इलाहाबाद  faint  के  डिविजनल  क्मशियल  सुपरिटेडेंट  के  निवास

 स्थान  पर  ec frraq  कोरियरਂ  से  रठोइपे  का  काम  लेना

 3092.  att  asi  इमाम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वरषे  1971-72  में  डिवीजनल  सुपरिन्टेडेंट  के  कार्यालय  की  वाशिज्यिक  शाखा

 से  सम्बद्ध  एक  ft20F  कोरियर  से  डिवीजनल  कमर्शियल  सुपरिन्टेडेंट  के  निवास  स्थान  पर  रसोइये

 का  काम  लिया  जाता

 क्या  उक्त  ने  इस  नियुक्ति  का  विरोध  किया

 क्या  वह  बीमार  हो  गया  था  ate  वाशिज्यिक  श्रधिकारी  ने  बीमार  रहने

 की  ग्रवधि  के  वेतन  का  भुगतान  करने  की  श्रनुमति  नहीं  दी  झौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 रेल  मंत्री  Bo  से  (a):  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  झ्ौर

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 gaat  हेंडलिंग  कंट्रक्टर  टु  डला  द्वारा  श्रमिकों  के  भ्रुगतान  का  रोका  जाना

 3093.  att  TST  इमाम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  पासंल  हेंडलिंग  टुडला  जिसके  पास  श्रश्न  1968  से  1971

 तक  ठेका  माचे  1971  श्रमिकों  को  दिये  जाने  वाले  2900  रुपये  का  भुगतान  लिया

 (@)  क्या  श्रमिकों  ने  इस  बात  की  सुचना  डिवीजनल  प्राधिकारी  इलाहाबाद  को  दी

 यदि  हा  तो  क्या  उपयु क्त  धनराशि  ठेकेदार  को  दी  जाने  वाली  राशि  में  से  वसुल  कर

 ली  गई  है  श्रौर  करार  के  भ्रनुसार  उसका  भुगतान  श्रमिकों  को  कर  दिया  गया  श्रौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मन्त्री  के०  :  ठेकेदार  के  श्रनुसार  भुगतान  की  जाने  वाली
 वास्तविक  रकम  के  बारे  में  कुछ  विवाद  है  ।  देय  रकम  केवल  1316/~  रुपये  है 1

 जी  हाँ

 और  (1)  :  एक  सिलने  पर  ठेकेदार  से  कहा  गया  कि  वह  मजदूरो  को
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 भुगतान  को  व्यवस्था  लेकिन  उसने  बताया  कि  मजदूरों  की  श्रोर  से  श्रागरा  के  एक  बकील  के

 जरिये  उसे  एक  कानूनी  नोटिस  मिला  है  जिसमें  मजदूरों  को  2980  wat  के  मुगतान  का  दावा

 किया  गया  है  ।  ठेकेदार  ने  वकील  को  दी  है  कि  वास्तविक  देय  रकम  1316  रुपये  है  जिसे

 वह  मजदूरों  के  दावे  के  ga  और  अन्तिम  निबटारे  के  रूप  में  भुगतान  करने  के  लिए  तैयार  है  ।
 ठेकेदार  झर  मजदूरों  के  बीच  इस  मामले  पर  श्रभी  बातचीत  चल  रही  इस  बीच  ठंकेदार  द्वारा
 जमा  की  हुई  जमानत  की  8,000  रुपये  की  रकम  रेलवे  द्वारा  रोक  ली  गयी  है  ate  जब  मजदूरों
 को  भुगतान  की  रकम  का  श्न्तिम  निपटारा  कर  लिया  जायेगा  तभी  यह  रकम  वापस  की  जायेगी  ।

 ् बुलभ  मुद्दा  के  क्षेत्रों  को  चाप  के  निर्यात  में  कमी  होना

 3094,  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  कया  fata  व्यापार  मन्ती
 यह

 बताने  की  HAT  करेंगे

 किः

 क्या  भारत  से  चाय  का  निर्यात  उन  देशों  को  छोड़कर  जिन  के  साथ  हमारे
 द्विपक्षीय

 करार  त्रन्य  देशों  से  नहीं  बढ़  रहा  जब  कि  उत्पादन  बढ़  रहा

 क्या  दुलंभ  मुद्रा  के  क्षेत्रों  को  इसके  निर्यात  में  कमी  हो  रही  ate

 यदि  तो  इसके  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  सें  उप  मन्त्री  :  से  :  द्विपक्षीय  व्यापार

 करार  के  भ्रन्तगंत  न श्राने  वाले  देशों  को  होने  वाले  चाय  के  निर्यात  में  गिरावट  झाई  है  ।  यह  कमी

 भ्रधिकांश  द्विपक्षीय  करार  वाले  देशों  द्वारा  भारत  से  चाय  खरीदने  के  लिए  श्रपेक्षाकृत  श्रधिक  जोर

 दिये  जाने  के  कारण  श्राई  है  ।  भारतीय  चाय  को  ale  अधिक  प्रतियोगी  बनाने  की  दुष्टि
 भारत  सरकार  निर्यातों  के  सम्बन्ध  में  निर्यात  शुल्क  हटाकर  तथा  उत्पादन  शुल्क  में  छुट  देकर

 1970-71  से  कराधान  सम्बन्धी  उपाय  प्रारम्भ  किए  हैं  ।  चाय  अ बोर्ड  भी  भारतीय  चाय  के  लिए

 बाजार  का  विस्तार  करने  हेतु  स्थानीय  व्यापारियों  के  सहयोग  से  विदेशों  में  भारतीय  चाय  का

 संवर्धन  कर  रहा  है  ।  पेय  पदार्थों  के  बाजार  में  चाय  का  भाग  बढ़ाने  के  लिए  चाय  परिषदों  के

 माध्यम  से  महत्वपूर्ण  बाजारों  में  सामान्य  संवधंन  कार्य  में  भी  भाग  लेता  है  ।

 इलाहाबाद  डिवीजन  के  रेल  पथ  निरीक्षफों  की  यात्रा  भत्ता  सम्बन्धी

 बिलों  का  भुगतान  न  किया  जाना

 3095,  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  विशेषकर  इलाहाबाद  डिवीजन  के  रेल  पथ  कमंचारियों  को  यात्रा

 भत्ता  सम्बन्धी  बिलों  का  नियमित  रूप  से  भुगतान  नहीं  किया  जा  रहा

 क्या  इलाहाबाद  डिवीजन  के  अलीगढ़  सब-डिवीजन  में  कुछ  रेल  पथ  निरीक्षकों  को

 यात्रा  भत्ता  सम्बन्धी  बिलों  का  भुगतान  1971  से  नहीं  किया  गया  alk

 श्रलीगड़-सब-डिवीजन  के  रेल  पथ  निरीक्षकों  के  यात्रा  भत्ता  सम्बन्धी  कुल  कितने  बिल

 डिवीजनल  सुपरिन्टेडेंट  के  कार्यालय  में  भ्रनिर्णीत  पड़े  हैं  श्रौर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  के  :  ये  यात्रा  भत्ता  बिल  ज्योंही  मिलते  लेखा  द्वारा
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 उनकी  जाँच  श्रौर  सत्यापन  किया  जाता  है  श्रौर  उनका  भुगतान  श्रविलम्ब  कर  दिया  जाता  हैं  ॥

 इन  बिलों का  भुगतान  किया  जा  चुका है  ।

 कोई  नहीं  ।

 Revenue  earned  from  Morena  Railway  Station

 3096.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  revenue  earned  by  Government  from  Morena  Railway  Station  during  the
 financial  year  1971-72;  and

 (b)  the  expenditure  incurred  by  Government  on  the  maintenance  and  repairs  of  the

 Station  during  the  said  Period  ?

 The  Minister  of  (Shri  K.  :  (a)  The  earnings  from  origina-
 ting  traffic  in  passengers,  other  coaching  and  goods  at  Morena  Railway  Station  during  the
 year  1971-72,  were  of  the  order  of  Rs.  22.36  lakhs.

 (b)  Rs.  15,000/--.

 नेपाल  द्वारा  भारत  को  बिजली  की  सप्लाई  करने  की  पेशकश

 3097.  श्री  नवल  किशोर  दार्मा  :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्य,त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  नेपाल  सरकार  ने  भारत  को  बिजली  सप्लाई  करने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  नेपाल  से  राज्यों  को  बिजली

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  दोनों  देशों  में  कोई  aAwMlaT  हुमा  श्रौर

 यदि  तो  कितनी  बिजली  सप्लाई  की
 जायेगी

 तथा  इसका  कितना
 मुल्य

 लिया

 जायेगा  ?

 सिचाई  att  मन्त्रालय  में  BqAFaT  बैजनाथ  :  ऐसी  संभावनाए

 हैं  कि
 नेपाल  चीसापानी  जलविद्युत  परियोजना  से  भारत  को  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  विद्यूत  बेचेगा  ।

 प्रारम्भ  में  उत्तरी  क्षेत्र  के  उत्तर  श्रौर  पंजाब  राज्यों  को

 नेपाल  से  विद्युत  मिलेगी  ।

 watt  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  हस्तशिल्प  तथा  हथकरघा  निर्मात  निगम  के  श्रध्यक्ष  तथा  महाप्रबन्घक
 के  विदेशों  में  दौरे

 3098.  श्री  नवल  fete  :

 श्रीमती  सावित्री

 क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भारतीय  हस्तशिल्प  तथा  हथकरघा  निर्यात  निगम  के  wert  महाप्रबन्घक

 ने  गत  तीन  ag  में  कुल  कितने  विदेशी  दौरे

 इन  दौरों  पर  सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  सहितਂ  कुल  कितना  व्यय  तर

 इन  दौरों  से  उपलब्धियां  हुई  ?

 fads  व्यापार  मन्त्रालय  सें  ST-aeAt  ए०  सी०
 :

 भ्रध्यक्ष  तथा  3

 प्रबन्धकों  द्वारा  वर्ष  1969-70,  1970-71  ade  1971-72  के  दौरान  कुल  मिला  कर  18  दौरे  किये

 गए

 (a)  निगम  द्वारा  उनके  दौरों  पर  2'18  लाख  रु०  खर्च  किए  गए  थे

 भ्रध्यक्ष  तथा  महाप्रबन्धकों  द्वारा  विदेशों  के  अपने  दौरों  के  दौरान  स्थापित  किये  गए

 उनके  द्वारा  प्राप्त  क्रयादेशों  अर  उनके  दौरों  से  उत्पन्न  पूछताछों  से  निगम  के  व्यवसाय  को

 1969  70  में  285,99  लाख  रु०  की  श्रपेक्षा  1971-72  में  461*70  लाख  रु०  तक  बढ़ाने

 में  बड़ी  सहायता  मिली  है  ।

 विदेशों  में  हस्तकला  श्रौर  हथकरघा  निर्यात  निगम  के  दुकानों  के  स्टाक  में  गड़बड़ी

 3099  श्री  नवल  किद्योर  दार्मा  :  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 हस्तकला  श्रौर  हथकरघा  निर्यात  निगम  के  श्रध्यक्ष  श्रौर  महाप्रबन्घक  ने  विदेशों

 के  भ्रपने  दौरों  के  समय  विदेशों  में  स्टाक  की  श्रकस्मात  जांच  की  थी  श्रौर  उसमें  गड़बड़ी  पाई गई

 ate

 यदि  at,  तो  गड़बड़ी  के  लिए  जिम्मेदार  लोगों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 fadar  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  ए०  सी ०
 :  तथा  पेरिस  में

 सोना  दुकान  के  महाप्रबन्धक  ने  सुचित  किया  है  कि  1970-71  के  अन्त  बहियों  में  लिखे  स्टाक  के

 श्रांकड़ों  तथा  वास्तविक  स्टाक  सत्यापन  में  विसंगति  होने  के  परिणामस्वरूप  जहाज  पर  मुल्य  के

 भ्राघार  पर  61,050  रुपये  की  राशि  का  हिसाब  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 हथकरघा  तथा  हस्तशिल्प  निर्यात  निगम  के  दिल्‍ली  स्थित  मुख्यालय  के  महाप्रबन्घक

 जो  युरोप  में  हथकरघा  तथा  निर्यात  निगम  के  कार्यालयों  के  निरीक्षण  दौरे  पर

 इस  विषय  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया  था  ।  इस  श्रध्ययन  के  वह  इस

 frome  पर  पहु ंचे  कि  जहाज  पर  मुल्य  के  श्राधार  पर  61050  रुपये  की  राशि  का  पेरिस  में

 दो  वर्ष  के  वारिज्यिक  कार्य  के  फलस्वरूप  पड़ा  है  ag  राशि  इन  दो  वर्षों  में  हुए  कुलਂ  माल  के

 व्यापार  का  3'8  प्रतिशत है  ।  इसका  कारण  कपड़े  की  बिक्री  में  नापने  के  कारਂ  होने  वाली

 जो  कि  एक  सामान्य  वात  तथा  दुकान  से  होने  वाली  वे  छुट पुट  चोरिया  जो  न्यूयाक॑  तथा

 पेरिस में  खतरा  बन  गई  है  ।  क्योंकि  यह  रादि  बिक्री  किए  गए  माल  के  कुल  मुल्य  का  मुश्किल  से

 3-8  प्रतिशत  है  ate  दुकान  से  चोरी  से  उठाये  गये  माल  कपड़े  को  नापने  के  कारण  होने
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 बात  =.  किसी  प HEN  a  र  भा  उत्तरद क्  ry  sa  क्यया वाली  कमी  के  जो  सामान्य  नहीं  डाला  जा

 लिए  कमंचा  रियों  के  विरुद्ध  कोई  भी  कार्यवाही  आवश्यक  नहीं  हैं  ।

 rue
 फेरल  में  निर्माशाधीन  रेलवे  के  भूमिंग  त  जुल

 3100.  श्री  ato  के०  चन्दप्पन  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  निर्माणाधीन  रेलवे  के  उपरि  पुल  we  भूमिगत  पुलों  की  संख्या  कितनी

 है  ;

 वर्ष  1972-73  के  दौरान  केरल  में  सरकार  ने  क्रितने  उपरी  पुलों  भर  भूमिगत  पुलों

 के  निर्माणा  के  बारे  में  निणुंय  लिया  श्रौर

 ©
 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  कितनी  wit  aa  की  जायेगी  ?

 रेल  Heat  क्ले०  :  म्राऊ

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  [ weet  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  1789/

 72]  ।

 रेलवे  के  हिस्से  की  लागत  के  रूप  में  सम्भावित  as  लगभग  86  लाख  रुपया  है

 में  राज्य  सरकार  के  हिस्से  की  लागत  शामिल  नहीं  ।  रेलवे  के  हिस्से  की  लागत  के  लगभग  9

 लाख  रुपये  की  व्यवस्था  1972-73  के  खर्च  के  लिए  की  गयी  है  ।

 Number  of  Villages  Electrified  in  Gaya  District  (Bihar)

 13101,  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  ह ह  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state,  the  number  of  villages  in  Gaya  District  (Bihar)  to  which  electricity  has  been

 supplied  so  far  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  N.  Kureel):
 Out  of  6,236  villages  in  Gaya  District  (Bihar)  1,658  have  been  electrified  by  the  end  cf

 March,  1972.  The  percentage  of  villages  electrified  in  Gaya  District  is  about  26  as  compared
 with  the  State  Percentage  of  about  12.

 Sa’e  of  Handloom  Cloth  on  Railway  Stations  through  Vendors

 3102.  Shri  !shwar  Chaudhry  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  sell  handloom  cloth  on  Railway  Stations  thro-

 ugh  vendors;  and

 (b)  if  so,  the  main  feature  of  the  proposal  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 qa  रेलवे  के  गया  ate  मानपुर  जंकशनों  के  बीच  फालगुम्प  aa  का  निर्मारा

 3103.  श्री  ईइवर  चौधरी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पूर्व  रेलवे  के  गया  ate  मानपुर  जंक्यानों  के  बीच

 गुम्प  रेलवे  स्टेशन  का  निर्माण  करने  का  श्रौर
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 यदि  तो  निर्माण  कब  तक  दुरू  हो  जायेगा  ?

 रेल  मन्त्री  (att  के०  हनुमन्त  या  :  नहीं  । u

 sea  नहीं  उठता  ।

 Break-up  of  Loss  Suffered  by  Railways  during  Indo-Pak  war

 3104.  Dr.  Sanka  a  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Railways  have  sustained  heavy  1085  during  the  Indo-Pak  war;  and

 (b)  if  so,  the  total  loss  suffered  and  the  break-up  of  the  amount  of  loss  under

 various  heads  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  Yes.

 (b)  Rs.  7.59  lakhs  approximately.  The  break-up  of  the  amount  under  various

 heads  is  as  under

 (i)  Buildings  Rs.  2.94  lakhs.

 (ii)  Tracks  Rs.  1.04  lakhs.

 Rs.  3.30  lakhs, (iii)  Bridges

 (iv)  Electrical  Installation
 &  Tele-communica-  Rs.  0.31  lakh.
 tion  Equipments.  |

 Reorganisation  of  Election  Commission  of  India

 3105.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Will  the  Minister  of  Law  and  Justice  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  are  considering  the  question  of  reorganisation  of  Election
 Commission  of India;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  final  decision  is  likely  to  te  taken  in  this  regard ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law  and  Justice  (Shri  Nitiraj  Singh

 Chaudhary):  (a)  &  (9)  :  In  Part  II  of  their  Report  on  Amendments  of  Election  Law,  the  Joint
 Committee  of  Parliament  have  inter  alia  recommended  that  the  Election  Commission  should
 be  a  multi-member  bedy  as  envisaged  in  article  324  (2)  of  the  Constitution,  The  Committee

 have  further  re:zommended  that  regional  election  commissioners  might  also  be  appointed,  as

 contemplated  in  article  324  (4)  of  the  Constitution  to  assist  the  Commiss’on  in  the  perfor-
 mance  of  their  functions.  The  Report  of  the  Committee  is  under  examination  of  the  Govern-
 ment  and  decisions  on  the  recommendations  of  the  Committee  will  be  taken  as  early  as
 possiole.

 Issue  of  Import  Licences  to  Indore  Rolling  Mill,  Indore

 3106.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to
 state

 (a)  the  purpose  for  which  import  Licence  has  been  issued  to  the  Indore  Rolling
 Mill,  Indore;  and

 (b)  the  value  and  other  particulars  of  the  [mport  Licences  issued  to  the  Mill  during
 the

 last  three  years,  year-wise  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  George)  :  (a)  &
 (b)  :  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  ot  the  House,
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 पश्चिमी  रेलवे  के  लेखा  fay  में  क्लर्क  श्र  णी  एक  के  पद  पर  पदोन्नति

 3107.  डा०  कर्णी  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (@  क्यां  पदियम  रेलवे  के  लेखा  विभाग  में  प्रथम  1962  से  प्रथम

 1963  तक  के  ्र  प्रथम  WT 7  1968  के  बाद  के  कलक  ग्र्ड  एक  पर  पदोन्नतियों  के  मामलों  पर

 हाल  ही  में  पुर्नविचार  किया  जा  रहा  है  ताकि  25  प्रतिशत  के  कोटे  वाले  उन  श्रनहें  कमंचारियों

 को  जो  श्रारम्भ  में  पदोन्नति  के  लिए  पात्र  नहीं  बीत  चुकी  तारीख  से  वेतन

 निर्घारण  तर  बकाया  राशियों  के  भुगतान  का  लाभ  दिया  जा

 क्या  यही  लाभ  75  प्रतिदयत  के  कोटे  वाले  ग्रह  कमंचा  रियों  को  दिया  गया  था  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 =>
 क्या  पदो्नतियों  के  मामलों  पर  पुर्नाविचार  करने  क  परिणामस्वरूप  किन्हीं  ग्रह

 कर्मचारियों  को  पदोन्नत  किया  गया  शौर

 कलक  ग्रड  एक  के  अवकाद  रिक्त  स्थानों  में  पदोन्नतियों  के  मामलों  पर  इसी  प्रकार

 पुर्नविचार  करने  से  इन्कार  करने  के  क्या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्री  के ०  से  :  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  श्रौर

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 पश्चिम  बंगाल  में  fasta  की  मांग  शौर  सप्लाई

 3108.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पश्चिम  बंगाल  की  वर्तमान  श्रनुमानित  मांग  कितनी  है  ;

 राज्य  में  वास्तव  में  कितनी  बिजली  पैदा  होती  है  ;

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  gear  में  राज्य  में  बिजली  की  कितनी  मांग  होने  की

 सम्भावना  अर

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्त  में  कितनी  बिजली  की  सप्लाई  होने  की  सम्भावना

 ह ै?

 सिचाई  site  विद्युत  मंत्रालय  में  3q-Aat  बैजनाथ  :
 श्रौर  (@)  :

 पशिचम  बंगाल  में  विद्यूत  की  मौजूदा  मांग  1100  मेगावाट  है  जबकिਂ  इसकी  तुलना  में

 जनन  क्षमता  1660  मेगावाट  है  ।

 site  :  राज्य  में  चौथी  योजना  के  ora  तक  प्रत्याशित  भार-मांग
 का  अनुमान

 तष्ठा  17.0  fag लगभग  1280  मेगावाट  लगाया  गया  है  जबकि  इसकी  तुलना
 में  प्रत्याशित

 जनन  क्षमता  का  श्रनुमान  2130  मेगावाट  है  ।

 46



 29
 1894

 |
 लिखित  उत्तर

 सिचाई  qfzaisarat az पर  राज्यवार  gat  व्यय

 3109,  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  सिंचाई  ate  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कपों  करेंगे  कि

 बड़ी  wie  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाश्ों  पर  राज्यवार  श्रब  तक  कुल  कितना  घन

 लग  चुका

 अरब  तक  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  परियोजनाएं  पूरी  हो  चुकी

 प्रत्येक  राज्य  में  अब  तक  इनसे  भिचाई  की  कितनी  क्षमता  उत्पन्न  हुई  श्रौर

 प्रत्येक  राज्य  में  aa  तक  कितनी  क्षमता  का  वास्तविक  उपयोग  हो  रहा  है  ?

 सिचाई  श्ोर  विद्युत  मन्त्रालय  सें  उपमन्त्र  बेजनाथ  से

 भ्रपेक्षित  जानकारी  का  विवरण  संलग्न  है  ।  प[प्रन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto

 1790/72]

 थ्रो घ्  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी  गई  सिचाई  परियोजनाएं

 १111.  श्री  ago  ईदइवर  रेडडी  :  क्या  सिंचाई  ale  विद्य/त्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 = शान  प्रदेश  सरकार  are  प्रस्तावित  उन  सिं  ATR  परियोजनाश्ों  के  नाम  क्या  हैं  जो

 केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 उनकी  मुख्य  बातें  क्या  श्रौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सिचाई  शरीर  विद्युत  मन्त्रालय  में  saneat  बेजनाथ  से  सोमदिल

 परियोजना  की  श्रनुमानित  लागत  33'5  करोड़  रुपये  है  श्रौर  यह  4.।  लाख  एकड़  को  लाभा

 पहुंचायेगी  ।  यह  परियोजना  कुछ  टिप्पणियों  के  उत्तर  न  झ्राने  के  कारण  स्वीकृत  नहीं  हुई

 ऐसी  ara  है  कि  उत्तरों  के  प्राप्त  हो  जाने  के  तुरंत  द्चात्‌  तकनीकी  जांच  पुरी  कर  ली  जायेगी  |

 थमिल्लेरू  जिसकी  श्रनुमानित  लागत  2'9  करोड़  रुपये  है  और  जो  016

 लाख  एकड़  को  लाभ  पहुंचायेगी  तथा  जो  कृष्णा-गोदावरी  seer  जल-निकास  स्कीम  के  एक  भाग

 के  रूप  में  की  तकनीकी  जांच  कर  ली  गई  है  ।  जब  इसके  कार्यान्वयन  के  वास्ते  संसाधनों  का

 पता  लगेगा  तो  इसकी  स्वीकृति  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 ग्रान्घ्र  प्रदेश  सरकार  ने  कृष्णा  बेसिन  में  बरदराजस्वामी  परियोजना  श्रौर  गोदावरी

 बेसिन  में  assay  तथा  मुल्लवागु  परियोजनाएਂ  भी  प्रस्तावित  की  हैं  ।  इन  नई  परियोजनाश्रों

 को  न्यायाधिकरणों  के  पंचाटों  की  प्रतीक्षा  करनी  पड़े  गी  ।

 mitt  प्रदेश  से  तम्बाक  एवं  केले  का  निर्यात

 3112.  श्री  वाई०  ईइवर  रेड्डी  :
 क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं

 47



 Written  Answers  Chaitra  29,  1894
 (Saka)

 1970-71  wit  1971-72  में  निर्वात  किये  गये  तम्बाकू  एवं  केले  में  से  ्रांध्र  प्रदेदा

 से  इन  दो  दस्तुग्नों  का  कितन  निर्यात  और

 क्या  इन  का  निर्यात  ate  बढ़ाने  की  कोई  योजना  सरकार  के  faaradtra
 ~
 है

 ?

 fader  व्यायार  संत्रालंय  सें  उपमंत्री  ए०  uy °  :  यह  बताना  संभव  नहीं

 क्योंकि  निर्यातों  के  राज्यवार  श्रांकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।

 इन  मदों  के  निर्यात  को  ्रौर  बढ़ाने  के  लिए  किये  गग्र  उपायों  में  से  कुछ

 लिखित  है  :

 पा
 (1)  छुप  सम्बन्धी  जिन  के  सम्बन्ध  में  निर्यात  संभाव्यता  विद्यमान  है  उनका

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  स्तर  पर  प्रायोजित  योजनाश्रों  का  कार्यान्वयन  कृषि

 मन्न्र!लय  द्वारा  किया  जाता  है  ।  इन  seal  में  तम्बाकू  व  केले  भी  शामिल हैं  |

 (2)  जहां  तक  केले  का  सम्बन्ध  ora  है  कि  निर्यात  योग्य  क्वालिटी  के  केले  पैदा

 करने  के  लिए  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  12,000  हैक्टार  क्षेत्र  में  इसकी

 पैदावार  की  जाने  लगेगी  |

 ()  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  तम्वाकू  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  तम्बाकू  का  निर्यात  बढ़ाने

 के  लिए  कई  उपाय  करती  +  जैसे  बाजार  सम्बन्धी  जानकारी  प्रदान

 प्रदशनियों  में  भाग  बाजार  सर्वेक्षण  प्रचार  करना  श्रौर  व्यापार

 प्रतिनिधिमण्डल  भेजना  ्ादि  |

 (4)  पुनशु न्य  ष्कन
 प्रयोगशाला  पत्तों  के  पैकेज  उतारने  चढ़ाने  सम्बन्धी

 उपस्करों  श्रादि  के  श्रायात  के  लिए  तम्बाकू  के  पंजीयित  निर्यातकों  को  निर्यातों  के

 जहाज  पर  मुल्य  के  3  प्रतिद्यत  तक  श्रायात  प्रतिपु्ति  दी  जाती  है  ।

 खुर्दा  डिवीजन  ga  रेलवे  श्रनूसूचित  जातियों  श्रौर  श्रनुसूचित

 जनजातियों  के  कमंचारी

 3113:  श्री  श्रज ुन
 सेठी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खुर्दा  डिवीजन  qa  में  श्रनुसुचित  जातियों  ak  भ्रनुसुचित  तियों

 के  श्रेणी  4,  3,  2  ate  ।  में  कितने  स्थायी  कमंचारी  श्रौर

 उनमें  से  कितने  स्थायी  रूप  से  उड़ीस!वासी  हो  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्री  के ०  :  ate  :  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  श्रौर

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 7  डाउन  ql-grast  एक्सप्र  स  के  इन्जन  के  पटरी  से

 उतरने  की  जाँच  करना

 3114.  श्री  maya  सेठी
 :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1971  में  खुर्द  रोड  शौर  भुवनेश्वर  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  7  डाउन

 हावड़ा  एक्तप्रेस  के  पटरी  से  उतरने  के  क्या  कारण  थे

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  ौर

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 रेल  मन्त्री  के ०  से  साननीय  सदस्य  को  श्राशय

 28-11-71  को  दक्षिण-पुर्व  रेलवे  के  रेतंग  श्रौर  भुवनेश्वर  स्टेशनों  के  बीच  7  डाउन  पुरी-हावड़ा
 एक्सप्रेस  गाड़ी  के  पटरी  से  उतर  जाने  से  है  ।

 कलकत्ता  स्थित  रेल  संरक्षा  के  ऊपर  wy  ने  इस  दुर्घटना  की  सांविधिक  जांच  की

 उनके  afar  निष्कर्ष  के  श्रनुसार  यह  दुर्घटना  कुछ  श्रज्ञात  व्यक्तियों  द्वारा  जान-दुक  कर  रेल-पथ

 से  छेड़-छाड़  करने  के  फलस्वरूप  हुई  ।

 जाजपुर  बयोंकर  रोड  रेलवे  स्टेशन  पूर्व  पर  रेल  दुर्घटना

 3115.  श्री  श्रजु न
 सेठी  :  कया  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  19  9  में  दक्षिणा  पुर्व  रेलवे  के  जाजपुर  बयों कर  रोड  रेलवे  स्टेशन  पर  हुई  रेल

 दुघेटना  की  जो  जांच  की  गई  थी  उसमें  दुर्घटना  के  क्या  कारण  बताये  गये

 क्या  दुघंटना  से  पीड़ितਂ  व्यक्तियों  को  मुश्रावजा  दिया  गया  श्रौर

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  रेलवे  द्वारा  मुझ्रावजे  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि  का

 भुगतान  किया  गया  है  ?

 रेल  मंत्री  Fo  :  श्राशय  उस  टक्कर  से  है  14-7-69

 को  जाजपुर-बयों ऋर  रोड  स्टेशन  पर  513  भ्रप  डीजल  माल  गाड़ी  श्रौर  398  अप

 पुरी  सवारी  गाड़ी  के  बीच  हुई  थी  ।  कलकत्ता  स्थित  रेल  संरक्षा  के  अपर  श्रायुक्त  ने  इस  दुघटना

 की  विधिक  जांच  की  थी  उनके  जांच  निष्कर्ष  के  agar  यह  ह दुघटना  रेल  कमंचारियों  की  गलती

 के  कारण  घटित  हुई  थी
 ।

 site  :  भारतीय  रेल  श्रधिनियम  1890  के  अधीन  तदर्थ  दावा  श्रायुक्त  को  जो

 202  दावे  मिले  थे  उनमें  से  34  को  रह  कर  दिया  गया  168  मामलों  में  शभ्रधिनिणंय  किया

 गया  था  |  इन  168  मामलों  में  से  143  के  लिए  4,33,183.75  रुपये  का  भुगतान  कर  दिया  गया  ।

 दोष  25  मामलों  में  से  22  मामलों  में  अ्रघिनिणय  के  विरुद्ध  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  में  परमादेश

 याचिकाएं  दायर  की  गयीं  दो  मामलों  में  पुनरीक्षण  य।चिकाएਂ  दायर  की  गयी  हैं  श्रौर  एक

 मामले  में  अ्धघिनिण॑य  की  रकम  के  प्रभाजनਂ  का  सत्यापन  हो  जाने  पर  भुगतान  कर  दिया

 जायेगा  ।  जिन  143  मामलों  में  भुगतान  कर  दिया  गया  है  उनमें  से  भी  8  मामलों  के  सम्बन्ध  में

 परमादेश  याचिकाएं  दायर  की  गई  हैं  ताकि  32,000  रुपये  की  रकम  aaa  ली  जा  सके
 ।

 परमादेश  याचिकाएं  स्वीकार  की  जा  चुकी  हैं

 इस  दुघंटना  में  मारे  गये  कुल  छः  रेल
 रियों

 में  सेतीन  के  श्राश्रितों  को  कर्मकार
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 Ar  ॥,
 प्रतिकर  झ्रधिनियम  के  aaa  प्रतिकर  के  रूप  में  26,0  00  रुपये  की  श्रौर  रकम  दी  गयी  है  ।  दूसरे

 तीन  रेल  कमंचारियों  को  इस  अधिनियम  के  श्रघीन  प्रतिकर  नहीं  मिल  सकता  था  ।

 =~
 प्रतिकर  के  रूप  में  दिये  गये  उपयु  क्त  4,59  183.75  रुपये  की  कुल  रकम  के  अलावा

 हतचहतों/हताहतों  के  श्राश्रितों  को  27,705  रुपये  अनुग  के  रूप  में  भी  दिये  गये  थे  ॥

 उडीसा  में  ग्राम  विद्य  तीकररण  के  श्रन्तगंत  faa  aaa  गांवों  संख्या

 3116.  श्री  पी०  गंगादेव :  क्या  सिचाई  ate  विद्य,त  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 सा  में  ग्राम  के  Ward  अब  तक  कितने  गांवों
 में

 बिजली  की  व्यवस्था

 को
 ना  चुकी  है

 ?

 सिचाई  श्रौर  fara  मंत्रालय  में  SqHFat  बेजनाथ  :  चतु  योजना  के

 ग्राम  विद्य,तीकरण  स्कीमों  में  पम्पों  के  विद्य  तीकरण  पर  gat  दिया  जाना  जारी  ग्राम  faecal

 कररा  इस  कार्यक्रम  का  एक  गौरा  भाग  है  ।  A  तक  2288  ग्रामों  का  faq  तीकरण

 gar  है  जिनमें  से  1460  ग्राम  चतरथ  योजना  के  श्रारम्भ  से  fag drat  किए  गये  ग्राम

 विद्य,तीकररा  निगम  की  सहायता  से  जो  कि  ग्राम  faz  तीकररा  स्कीमों  की  गति  को  तेज  करने  के

 लिए  योगात्मक  धन  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सेक्टर  में  स्थापित  किया  गया  है  तथा  अन्य  संसाधनों  के

 प्रयोग  से  राज्य  सरकार  के  श्रधिकारी  गर  चतथें  योजना  के  दौरान  लगभग  जार

 3000  ग्रामों  को  विद्य  तीक़ृत  करने  का  विचार  रखते हैं  ।  तक  ग्राम  विद्य  तीक  निगम  न

 11  स्कीमें  स्वीकार  की  हैं  जिनके  श्रन्त गत  16526  पम्पों  झ्र  1059  ग्रामों  का  विद्य  तीकरण  किया

 जाना है  ।

 भारसुगढ़  में  हाई  स्कूल  का  निर्माण

 3117.  श्री  पी०  गंगादेव  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारसुगढ़  नियुक्त  रेलवे  कमंचारियों  के  बच्चों  के  लिए  1972  में  वहां  एक

 हाई  सकल  खोलने  का  प्रस्ताव  अर

 यदि  तो  इसका  निर्माण  कार्य  कब  तक  श्रारम्भ  हो  जायेगा  ?

 रेलमन्त्री  के ०  जी  नहीं

 set  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  ग्राम  विद्या

 3118  att  पी०  गंगादेव :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मन्त्री  यह  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  उड़ीसा  राज्य  में  ग्राम  विद्य तीकररा  के  कार्य  को  ate
 बढ़ानें

 के

 लिए  जल-विद्यूत  लाइन  को  देवगढ़ से  कुचिन्दा  तक  बढ़ा  रही  है  ;  अर

 '  कुचिन्दा  से  जौमेनकिवा कया  यह  विद्य  त-लाइन  दि द  St  wore  oe  ब ह  तक  भी  बढ़ायीਂ जा  रही
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 सिचाई  श्रौर  विद्य  त  मन्त्रालय  मसें  SARA  बैजनाथ
 :

 शौर
 :

 राज्य  प्राधिकारियों  ने  सूचित  किया  है  कि  देवगढ़  से  तक  free  लाइन  के  विस्तार  के

 लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  कुचिंदा  पहले  ही  भारसुगुडी  उप-केन्द्र  से  जल-विद्यत  प्राप्त  कर  रहा

 है  ग्राम  faz  तीकरण  के  विस्तार  के  लिए  भारसुपुडा  उपकेन्द्र  से  एक  प्रौर  लाइन  पर  विचार

 किया  जा  रहा  ।  राज्ये  बिजली  ats,  बिजली  सप्लाई  के  बहुत  ही  सुगम  स्थानों  जिसमें

 कुचिन्दा  तथा  देवगढ़  शामिन  जामनकिवा  को  बिजली  विस्तार  पर  विधार  कर  रहा

 है

 meee  उप-प्रभाग  में  बड़ा/चन्का  बेसिन  जल  निकासी  योजना

 3119.  श्री  समर  गह :  कया  िचाई  ate  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  जिला  मिदनापुर  के  Hers  उप-प्रभाग  में  बड़ाचन्का

 बेसिन  जंलनिकासी  योजना  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  के  लिए  पद्चिम  बंगाल  सरकार  को  अपेक्षित

 वित्तीय  संहायता  देने  का  ate

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  रूपरेखा  बया  है
 ?

 सिंचाई  att  विद्युत  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  बेजनाथ  कुरील :  ate

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  बनाई  गई  क्रिया-विधि  के  अ्न्तगंत  राज्य  सरकारों  को  उनकी

 योजनागत  स्कीमों  के  लिए  केंन्द्रीय  सहायता  का  प्रावधान ब्लाक  ऋणों  श्रौर  श्रनुदानों  के  रूप  में

 किया  जाता  है  ate  उसे  किपी  विशेष  परियोजना  या  विकास  शीर्ष  से  नहीं  जोड़ा  जाता  ।  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्रलग  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा

 प्रावधान  किये  जाने  होते  ।  बड़ा  चौका  बेसिन  जल-निकासी  स्कीम  के  कार्यान्वयन  के  far  विशेष

 सहायता  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 नवस्बर  1791  में  सिगनल  श्रौर  दूर-संचार  शाखा  के  कर्मचारियों  द्वारा  विरोध

 स्वरूप  श्रनदान  श्रौर  प्रददान

 3120.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  रेलवे  की  सिगनल  श्रौर  दूर  संचार  शाखा  के  कमंचारियों  ने  विभिन्‍न

 स्थानों  पर  1971  में  प्रकट  करने  के  लिए  झरन शन ॉ  ate  प्रदश न  किए  अ्रौर

 यदि  तो  इन  कर्मचारियों  की  मांगें  क्या  ate  इन  मांगों  के  सम्बन्ध  में

 बतमान  स्थिति  क्या  है
 ?

 कछ  स्थानों  पर orrary
 रेल  मन्त्री  के०  हनुमन्त॑ qr)  :

 जी
 कुछ

 कमंचारियों  की  मांगें  निम्नलिखित  थीं

 (1)  भारतीय  रेलवे  सिगनल  श्रौर  दूर-संचार.कर्मचारी  संघ  को  प्रदान  जाये

 (2)  पदनामों  में  एकरूपता  लायी

 (3)  संचार  सम्बन्धी  उत्तरदायित्व  से  निरीक्षकों  को  मुक्त  कियां  जाये
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 (4)  सिगनल  ate  दूर-संचार  करमचारियों  के  लिए  प्राथमिकता  के  श्राधार  पर  मुफ्त

 टरों  की  व्यवस्था  की

 (5)  विश्वाम  दाताओं  ate  छुट्टी  रिजवं  कमंचारियों  की  व्यवस्था  की

 (6)  कर्मचारियों  को  स्थायी  किया

 (7)  काम  के  ger  विनियम  के  ott  उनका  वर्गीकरण  किया

 (8)  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  के  लिए  कार्य  विश्लेषण  किया  जाये  तथा  मापदण्ड  निर्धारितਂ

 किया

 (9)  वर्दी  की  व्यवस्था  की  जाये

 (10)  वेतनमानों  में  संशोधन  किया

 (11)  सभी  कोटि  के  क्मचा  रियों  के  लिए  प्रदिक्षण  की  व्यवस्था  की  10-8-1971

 को  सदन  में  आता र क्ति  प्रश्न  सं०  7551  का  जो  उत्तर  दिया  गया  है  उसमें  इन  मांगों  के  बारे  में

 स्थिति  बता  दी  गयी  है  ।

 सिगनल  ate  दूर  संचार  कमचारियों  के  लिए  स्वीकृत  मापदण्ड

 3121,  श्री  राजदेव  tag  :  क्या  रेल  मंत्री  सिगनल  ale  दूर  संचार  कमंचारियों  के  लिए

 स्वीकृत  मापदण्ड  के  बारे  में  23  1971  के  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  1308  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  भ्र

 यदि  तो  यह  जानकारी  कब  एकत्र  की  जायेगी  तथा  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी ?

 रेल  मंत्री  के०  हनुमन्त  :  we  :  जी  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 [waraa  में  रखा  गया  /  देखिये  संख्या  veto  ao  1791/72]

 सूखे  मेवे  व्यापार  निगम

 3122.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सूखे  मेवे  व्यापार  निगम  बनाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  Ato  तथा  :
 मेवा  व्यापार

 निगम  बनाने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्थापना  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  मेवों  के  अ्रायात
 को  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों के  माध्यम  से  मार्गीकृत  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन

 रहा है  ।  इस  संबंध  में  निणुंय  निकट  भविष्य  में  ही  लिया  जाएगा  |

 धनबाद  क्षेत्र  में  waa  कर्मचारियों  द्वारा  की  गई  हड़ताल  के  दौरान  afaerai

 पर  किया  गया  व्यय

 3123.  श्री  राज  देव  fag:  क्या  रेल  मंत्री  रेलवे  द्वारा  धनबाद  क्षेत्र  में  हुई  हड़  ताल  पर
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 किये  गये  व्यय  के  बारे  में  3  1971  के  भ्रताराँकित  प्रदन  संख्या  6811  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ga  रेलवे  के  धनबाद  डिवीजन  में  1971  में  हुई  हड़ताल  के  दौरान

 चारियों  के  लिए  जलपान  श्र  मुफ्त  परिवहन  की  व्यवस्था  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 और

 क्यो  पिंछली  हड़तालों  में  भी  कमंचारियों  को  ऐसी  ही  सुविधाए  दी  गई  थीं  ?

 रल  मत्री  के  ०  गाड़ी  aarat  के  संचलन  के  लिए  wa  व्यनिष्ठ

 कमंचारियों  को  एक  स्थान  से  दुसरे  स्थान  पर  भेजने  के  लिए  सार्वजनिक  सेवा  के  हित  में  भोजन

 टिफिन  श्रौर  सवारी  की  व्यवस्था  की  गयी  ।

 जी  at,  जहां  कहीं  श्राव्रइ्यक  समभझा  गया  |

 बीरामगाम  श्रोखला-पोरबंदर  सेक्शन  की  रल  लाइन  को  बड़ी

 लाइन  में  बदलना

 312+,  श्री  डी०  पी०  WIHT

 श्री  बकारि  था

 बया  रेल  मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  रेलवे  के  वीरामगास  श्रोस ला  पोरबन्दर  सेवशन  को  बदलने  का  काय  सरकार

 द्वारा  कब  तक  प्रारम्भ  किया  श्रौर

 यट  कार्य  कब  तक  पूरा  कर  लिया  जायेगा  ?

 रेल  मन्त्री  के०  हनुमन्ते RT)  wiz  :  श्रामान  परिवतेन  की  मंजूरी  दी  जा

 चुकी  है  att  काम  चालू  है  ।  श्रामान  प्ररिवतंन  की  यह  परियोजना  पांच  वर्ष  में  पुरी  हो  जायेगी  ।

 Conversion  to  Broad  Gauge  Lines  in  Gujarat

 3125.  Shri  Amar  Singh  Chaudhari  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state

 (a)  The  total  length  of  metre  gauge  and  narrow  gauge  Railway  lines  in  Gujarat

 lines
 (b)  whether  there  is  any  proposal  to  convert  any  of  these  lines  into  broad  gauge

 (८)  whetker  there  is  any  proposal  to  close  down  any  narrow  gauge  Jine;  and

 (d)  if  ६0,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthatya)  :  (a)  Information  about  the  len-

 gth  of  Railway  lines  is  not  compiled  State-wise,  but  only  Railway  Zone-wise  +

 Railway  Zone-wise  particulars  of  route  kilometres  open  to  traffic  are  given  in  State.
 ment  8  of  the  Supplement  to  the  Report  by  the  Railway  Board  on  Indian  Railways—
 Statistical  Statements  for  the  year  1970-71,  copies  of

 whieh
 are

 लमधियाल
 in

 the
 of

 Parliament.  o

 (b)  Conversion  of  Viramgam-Okha,  Kanalus-Porbandar  metre  gauge.  section  into
 broad  gauge  has  been  sanctioned.  Surveys  for  conversion  of  the  Gandhidam-&h  ij  and  Delhi-
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 Ahmedabad  (partly  in  Gujarat)  metre  gauge  sections  into  broad  gauge  and  Chhota  Udaipur-

 Pratapnagar  (with  Chhuchhapura-Tankhala)  narrow  gauga  section  into  broad  gauge  are  in

 progress.  A  decision  will  he  taken  aft OO  all  er  surveys  are  completed.

 (c)  No.

 (d)  Does  not  arise.

 Conversion  of  Narrow  Gauge  Balaghat-Gondia  Line  into
 Broad  Gauge  in  Madhya  Pradesh

 3126  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  whether  Government  propose  to

 convert  the  narrow  gauge  line  from  Gondia  to  Balaghat  (Madhya  Pradesh)  into  broad

 gauge  and  if  so,  when  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hnnumanthaiya)  :  Based  on  tke  recommendations
 of  the  uneconomic  branch  lines  committee,  1969,  a  traffic  survey  for  the  conversion  of  the

 northern  sections  of  the  Satpura  N.G.  system  (comprising  the  Gondia-Balaghat  and  other

 NG.  lines),  has  been  undertaken  and  the  survey  is  in  progress.  A  decision  regarding  the

 conversion  of  these  sections  will  be  taken  after  the  results  of  the  survey  become  known.

 Proposals  by  Madhya  Pradesh  Government  for  New  Railway
 Lines  during  Fourth  Plan

 312/.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  broad  outlines  of  the  proposals  received  from  Madhya  Pradesh  Government
 in  regard  to  the  lying  of  Railway  lines  in  Madhya  Pradesh  during  the  Fourth  Five  Year

 Plan;  and

 (b)  the  action  taken  thereon  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  The  new  lines  recommended
 by  the  Madhya  Pradesh  Government  for  construction  inthe  4th  Plan  are  Delhi  Rajhara  to
 Dantewara,  Satna-Rewa-Govindgarh,  and  Indore  to  Dohad.

 (b)  Traffic  Surveys  for  Delhi  Rajhara—Dantewara  and  Satna-Rewa-Beohari  lines

 have  been  included  in  the  19/2-73  Budget.  Further  consideration  will  be  given  after  the
 results  of  the  traffic  surveys  become  known.

 New  Railway  Stations  opened  in  Madhya  Pradesh

 3128.  Shri  ७.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  and  names  of  Railway  Stations  opened  in  Madhya  Pradesh  during
 1970-71  and  1971-72;

 (b)  whether  Madhya  Pradesh  Government  had  sent  an
 railway  stations  during  the  said  period;  and

 y  proposals  for  opening

 ment  ?
 (c)  if  so,  whether  all  thos?  proposals  have  been  approved  by  the  Central  Govern-,

 The  Minister  of  Railway  5  (Shri  K.  Franumanthaiya) :  (a)  The  following  seven  new
 train  halts  have  been  opened  11.0  1
 1971-72

 he  state  of  Madhya  Pradesh  during  the.  years  1970-71  and
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 Khara.
 Chakarbhatha.

 Gangatola.

 Garra.

 Titwa.

 Pritamnagar.

 Kotlakheri.

 (b)  &  c):  Proposal  to  open  Bhad  Phada  Ghat  Crossing  station  between  Dawanganj

 ard9  Sukise  :aniyan  stations  for  passenger  booking  was  received  from  the  Government  of

 Madhya  Pradesh  in  March,  1971.  The  propcsal  was  examined  but  could  not  be  accepted

 as  it  was  finarcially  not  justified.  The  request  for  opening  this  station  has  again  been  recei-

 ved  from  the  State  Government  and  the  proposal  is  beirg  examined  denovo.

 Non-Production  of  Controlled  Cloth  by  Mills  in  Madhya  Pradesh

 3129,  ShriG.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  te  pleased  to  state  :

 (a)  whether  some  textile  mills  of  Madhya  Pradesh  are  not  manufacturing  the  varie-

 ties  of  controlled  cloth  which  are  in  demand;  and

 (b)  ifso,  the  names  of  such  mills  and  the  action  taken  by  Government  in  the

 matter  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  C.  George)

 (a)  Under  the  present  scheme,  all  the  composite  cotton  textile  mills  in  Madhya  Pradesh  are

 producing  controlled  cloth  against  quotas  8110  1160  to  them.

 (b)  Does  not  arise.

 Transportation  of  Coal  from  Pithzads  in  Madhya  Pradesh

 3130.  Shri.G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  te  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  wagons  required  per  day  fcr  trarspcritation  of  coal  stocks  lying at
 the  pi:heads  of  coal  mines  in  Madhya  Pradesh  and  the  coal  in  these  mines  at  pre-

 sent;  and

 (b)  the  number  of  wagons  being  supplied  by  the  Railway  Department  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  The  latest  figures  of  pro-
 duction,  despatches  and  stocks  of  coalinthe  Korea  &  Rewa  and  Perch  Valley  fields  of

 Madhya  Pradesh,  as  available  frcm  the  Coal  Coniroller’s  statistics  are  below

 (in  milJlion  tonnes)

 Korea-Rewa  Pench  Valley  Total

 Production  from  April

 to  October  १71  5.55  1.91  7.45

 Despatches  (April  to

 October  १71  5.52  1.97  7.49

 Pithead  stocks  at  the
 कज end  of  Clover  शग  0.45  005  0.50

 The  figures  for  the  Singrauli  fields  of  Madhya  Pradesh:are  not  readily  available;  but

 their  demand  is  met  in  full.
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 Pithead  stocks  in  Pench  yay  and  Singrauli  fields  are  below  normal.  Considering alley
 the  production  of  15  days  as  ncrmal  pithead  stox  ck,  Korea &  Rewa  fields  are  having  an  excess
 stock  of  about  50,000  tonnes  which  can  be  cleared  in  three  months  by  additional  loading  of

 about  25  wagons  a  day.

 (b)  the  daily  average  number  of  wagons  loaded  from  these  fields  during  1971-72
 were  as  und2r

 Korea-Rewa  (including  Korba  and  Jharsuguda  spheres)  =871

 Pench  (both  Central  &  South  Eastern  Railways)

 Singrauli  =  86

 Loading  from  Korea-Rewa  fields  has  been  stepped  up  from  April  1972  to  clear  the

 pithead  stocks.

 गोदावरी  से  कावेरी  तक  नदियों  को  जोडना

 3131.  श्री  एम०  कल्पाण  सुन्दरम  :  क्या  सिचाई  शर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ar  दक्षिण  में  गोदावरी  से  कावेरी  तक  नदियों  को  जोड़ने  का  कोई  श्रलग  प्रस्ताव

 ब्रौर

 यदि  at,  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 सिचाई  विद्युत  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बेजनाथ  :  ake  :

 नर्मदा  पेन्नार  श्रौर  कावेरी  जैसी  नादियों  को  जोड़ने  का  राष्ट्रीय  जल  fas

 के  भाग  के  रूप  में  प्रस्त।व  किया  गया  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  विशेषज्ञों  के  एक  दल  ने  प्रस्तावों  पर

 ante  राय  देने  के  लिए  भारत  का  दौरा  किया  श्रौर  नकी  रिपोर्ट  के  1972  में  श्राने  की

 सम्भावना  है  ।  भोदावरी  से  कावेरी  नदियों  को  aaa  में  मिलाने  का  कोई  अलग  से  प्रस्ताव  नहीं

 है  ।

 पोंग  बांध  क्षेत्र  से  निष्कृमित  लोगों  को  दिया  गया  मुश्रावजा

 3132.  श्री  विक्रम  माहाजन  :  क्या  सिचाई  si  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa :

 पोंग  बांध  से  से  निष्कमित  कितने  लोगों  के  लिए  wa  तक  मुझ्रावजा

 मंजूर  गया  श्रौर  उसका  भुगतान  गया  तथा  पहले  बनाई  गई  अ्रनुसूची  के  प्रन्तगंत

 कितने  लोगों  के  लिए  मुश्नावजा  मंजूर  किए  जाने  की  सम्भावना  श्रौर

 1  1971  तक  कितने  निष्क्मित  लोगों  के  लिए  FATT  मंजूर  किये  गये

 तथा  उन्हें  दिये  गये  तथा  उसके  बाद  1972  तक  कितने  लोगों  को  मुग्रावजा  दिया  गया  ।

 सिचाई  श्रोर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बैजनाथ  :

 मुश्ावजे  के  पंचाट  जिन  भुमि  स्वामियों  पक्ष  में  दिए  गए  हैं  29,134
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 (ii)  29-2-1972  तक  जिन  भूमि  स्वामियों  के  पक्ष  में  पंचाटों  की

 श्रदायगी  की  जा  चुकी  है  12,485

 (iii)  इस  श्रवत्था  में  यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  राजस्थान  में  भूमि  के

 नियतन  के  प्रयोजन  से  विस्थापितों  के  रूप  में  इन  भूमि

 मियों  में  से  कितने  पात्र  स्वीकार  किये  जाने  हैं  ।

 स्लथ <arT frr  ait यों  > aaa  मानसून  से  पहले  इ  एल  1280  तक  जिन  प्रभावित  होने  की

 संभावना  उन  सभी  को  पंचाट  देने  का  विचार  है  ।

 (i)  31-:10-  971  तक  भझ्रदायगी  किये  गये  पंचाट  ह  08

 (ii)  1-11-1971  से  29-2-1972  तक  श्रदायगी  किये  गये  पंचाट  4,977

 हावड़ा  डिवीजन  की  लिलुश्रा  कालोनी  के  रलवे  का  बेहतर  रख-रखाव

 3133.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हावड़ा  पूर्वी  की  लिलुश्रा  कालोनी  में  रेलवे  क्वार्टरों रों
 का

 रखाव  श्रपेक्षित  स्तर  का  नहीं

 ar  5  1972  को  कालोनी  के  श्राई०  भ्रो०  डब्ल्यू०  के  विरुद्ध  प्रदर्शन  किया

 गया  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  कदम  उठाने

 का  विचार है  ?

 रेल  मंत्री  के०  :  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सियालदह  डिवीजन  के  डिवीजनल  सुपरिटेंडेन्ट  द्वारा  बच्चों  की  पढ़ाई

 फीस  की  sfaqta  करने  से  इ  कार

 3134.  भी  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सियालदह  डिवीजन  के  सुपरिटेंडेंट  ने  श्रपने  भ्रन्तगंत  रेलवे  कर्मचारियों  के  प्रथम  से

 wioat  कक्षा  तक  पढ़ने  वाले  बच्चों  की  पढ़ाई  फीस  की  प्रतिपुर्ति  करने  से  इन्कार  कर  दिया

 (@)  क्या  डिवीजनलਂ  सुपरिटेंडन्ट  द्वारा  श्रपनाई  गई  पद्धति  पूर्वी  रेलवे  के  महाप्रबन्धक  के

 कार्यालय  तथा  श्रन्य  डिविजनल  सुपरिटेन्डेन्टों  के  कार्यालयों  में  अपनाई  गई  पद्धति  से  भिन्न

 भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  के०  ह्  bas  |
 sere  :  जी  नहीं  ।
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 जी  नहीं  ।

 yet  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  बिहार  में  बिजली  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  श्रौर  खपत

 3135.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  तिचाई  श्रौर  faa  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 उत्तर  गेष  बिहार  श्र  देशभर  में  बिजली  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  श्रौर  खत  इस

 समय  कितनी-कितनी  है  ?

 सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय में  उपमंत्री  श्री  बैजनाथ  :  1970-71  के  लिए

 उत्तर  बिहार  के  शेष  भाग  श्रौर  समस्त  देश  में  विद्युत  की  प्रतिव्यक्ति  ्रनुमानित  उपलब्धता

 प्रौर
 खपत

 नीचे  दी

 जाती  है

 प

 a

 प्रति  व्यक्ति  प्रेति  व्यक्ति

 उपलब्धता  खपत

 1.  उत्तर  बिहार  19  13

 2.  बिहार  के  देष  भाग  में  87  79

 3.  अखिल  भारत  98  88

 एएए  ————--—

 arte गाडक  AIT  राजस्थान  गए  ~  परि ब  Maar  पर  किर उगा  अर  1  गयां  व्यय

 3136.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  कया  लिचाई  ste  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परिचिम  गण्डक  ate  राजस्थान  नहर  परियोजनाश्रों  को  पुरा  करने  के  लिये

 are  कितना  घन  व्यय  श्रौर

 तीनों  परियोजनाश्रों  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  wer  तक  पुरा  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 fae  ate  विद्यत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बैजनाथ  gta)  :  शौर  (a } \
 स्थान  नहर  को  972  के  वाद  37  करोड़  रुपये  चाहिए  ।  छोटी  नालियों  के

 स्तर-कार्य  को  जिसे  बाद  में  किया  जाए  परियोजना  के  चौथी  योजना  के  अन्त  तक  काफ

 हद तक  पूर्ण  होने  की  ग्राशा  है  ।

 बिहार  a  उत्तर  प्रदेश  की  गंडक  परियोजना  को  1972  के  बाद  93  करोड़  रुपये

 चाहिए  ।  राज्य  सरकारों  से  परियोजना  के  यथासम्भव  श्रघिक  से  झ्घिक  घन  का  Waey

 करने  के  लिए  श्रनुरोध  किया  गया  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  कार्य  काफी  ee  तक  चौथी  थोजना  के  अन्त

 तक  पूर्ण  हो  जायेंगे  ।  बिहार  में  ये  निर्माण  कार्य  श्रगली  योजना  में  चलते  रहेंगे  ।

 37  करोड़  रुपये  की  लागत  पश्चिमी  कीसी  नहर  पर  नेपाल  सरकार  की  स्वीकृति  के
 बाद  ही  aa  काय॑  गुरू  किया  जा  रहा  है  ।  परियोजना  के  gat  होने  से  6  वर्ष  जायेंगे  |
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 29  1894  (  )  लिखित  उत्तर

 बिहार  सें  सिचाई  सुविधायें  बढ़ाना

 137.  कुमारी  कमला  कुमारी  :
 क्या  सिचाई  ale  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  बिहार  में  फसल  वाले  कुल  267  लाख  एकड़  क्षेत्र  में  से  केवल  50  लाख  एकड़

 भूमि  के  लिये  शिंचाई  की  कुछ  सुविधाश्रों  की  व्यवस्था  जर्बाकਂ  केवल  लगभग  30  लाख  एकड़

 भूमि
 के  लिये  सिंचाई  की  उचित  व्यवस्था  करने  का  श्राइवासनਂ  दिया  गया  श्रौर

 बिहार  में  सिचाई  सुविधायें  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का

 विचार है
 ?

 सिचाई  ait  faa  मंत्रालय  में  उपमंत्रा  बेजनाथ  कुरील  )  :  ale

 1968-69  में  बिहार  में  कुल  फसली  क्षेत्रफल  लगभग  109  मिलियन  हेक्टेयर  था  ।  माच  1972

 तक  निर्मित  सिंचाई  शक्यता  के  gee  श्रौर  मध्यम  परियोजनाश्रों  से  लगभग  1°75  मिलियन  हेक्टेयर

 ate  लघु  सिचाई  परियोजनाओं  से  लगभग  1.8  मिलियन  wala  फसली  क्षेत्र  का  लगभग

 31  होने  का  ्रनुमान है  ।

 बिहार  सरकार  के  हाथ  में  सोन  उच्च  स्तरीय  चंदन  ्रादि

 जैसी  कई  हैं  श्रौर  हाथ  में  ली  गई  सभी  परियोजनात्रों  के  पण  हो  जाने  पर

 सिंचाई  का  प्रतिशतांश  फसली  क्षेत्र  के  लगभग  50  प्रतिशत  तक  पहुंच  जाएगा  ।

 श्रायात  व्यापार  में  श्रादेदा  सें  + wT leu

 3138  गी  डी०  के  ०  पंडा  था  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  फर्मो  को  कम  मुल्य  के  श्रौर  अ्रघिकਂ  मुल्य  के  बीजक  बनाने  जैसे  विभिन्‍न

 चार  करने  प्रौर  ग्रायात  लाइसेंसों  का  दुरुपयोग  करने  से  रोकने  के  लिये  marge  व्यापार  नियंत्रण

 श्रादेश में  संशोधन  करने  वाला  विधेयक  प्रस्तुत  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 श्रौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 झायात fata  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  alo  तथा

 तथा  निर्यात  1947  को  संशोधित  करने  की  प्रस्थापना  पर  सरकार  सक्रिय

 रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।  जिस  संद्योधन  के  बार  में  विचार  किया  जा  रहा  आयात  तथा

 निर्यात  ्रघिनियम  तथा  उसके  भ्रन्तगंत  जारी  किये  गये  azar  के  उपबंधों  का

 करने  पर  जुर्माना  लगाने  की  शक्तियों  को  ग्रहण  करने  के  बारे  में  है  ।  यह  श्रायात  तथा  निर्यात

 अधिनियम  तथा  उसके  श्रत्तगंत  जारी  किये  गये  aaa  के  दण्ड  वर्तमान

 बंघों के के  श्रलावा  है  ।

 पटना  स्थित  ईस्टने  रेलवे  होस्टल  में  गुण्डागदों

 बतार  शास्त्री  क्या  रेल  मंत्री 3139.  श्री  २१1६  मर  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 £  श्
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  3  1972  में  पटना

 स्थित  होस्टल  में  गुण्डागर्दीਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  हुए  एक  पत्र  की  श्रोर  दिलाया  गया

 wiz

 यदि  तो  श्रधिकारियों  ने  इस  बारे  में  कया  कार्यावाही  की  है  ?

 रेल  मंत्री
 के०  :  जी  हां  ।

 होस्टल  में  गुण्डागर्दी  का  ऐसा  कोई  मामला  ध्यान  में  नहीं  श्राया  है

 रेलवे  कमचारियों  द्वारा  कचहरियों  में  दायर  किए  गए  मुकदमों  की  संख्या  में  af

 3140.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  कर्मचारियों  द्वारा  कचहरियों  में  दायर  किये  जाने  वाले  मुकदमों  में  गत

 कुछ  वर्षों  से  वृद्धि  हो  रही  है  श्रौर  कया  रेलवे  श्रधिकारियों  के  मनमाने  श्रादेशों  के  कारण  कचहरियों
 में  रेलवे  विभाग  मुकदमें  हार  जाता

 क्या  ऐसे  मुकदमों  के  कारण  रेलवे  प्रद्यासन  को  भारी  धनराशि  का  भगतान  करना

 पड़ता  2

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  द्  ज़ारी  करने  वाले  श्रुधि STENT  ा ्य  कारियों  के  विरुद्ध  कोई

 कार्यावाही  की  जाती  श्रौर

 यदि  तो  प्रशासन  का  इस  मामले  में  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 रेल  मंत्री  के०
 :  यद्यपि  रेल  कर्मचारियों  द्वारा  कचहरियों  में  दायर

 किये  जाने  वाले  मुकदमों  की  संख्या  में  वद्धि  हो  रही  लेकिन  मुकदमों  में  हार  रेल  श्रघिक्ारियों
 के  मनमाने  श्रादेशों  के  कारण  नहीं  हो  रही

 एडवोकेटों  को  उच्च  न्यायालयों  की  aga  के  श्रनुसार  फीस  दी  जाती  है  ।  सरकारी

 वकीलों  at  राज्य  सरकारों  द्वारा  निश्चित  दरों  के  अ्रतुसार  भुगतान  किया  जाता  श्रौर  बाहरी
 वकीलों  को  पहले  किये  गये  करोर  के  श्रनुसार  निश्चित  की  गयी  दर  के  हिसाब  से  भगतान  किया

 जाता है  ।

 ate
 :  set  नहीं  उठता

 कुसुन्दा  में  रेलवे  कमंचारियों  पर  घातक  हमले

 3141.  थी  रामावतार  शास्त्री  बया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  डिवीजनल  रेलवे  कमंचारी  समन्वय  घनबाद  से  8

 1971  को  एक  तार सिल  Tar  जिसमें  यह  are  लगाये  गये  थे  कि  पुलिस  ak  कोयलों  खानों  के

 पालिका  act  27.0  धावा  1971 को  HAeaT  में  इयूटी  पर  तैनात  रेलवे  कर्मचारियों पर  घातक

 हमले  किये  थे  ।

 री
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 यदि
 aT
 ह्  at  प्यूपा Garar  h  T  सारा STENTS  r  क्या  है  तौर  इस  मामले  में  धनबाद  रेलवे  प्राधिकार

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  ौर

 क्या  डयूटी  पर  घायल  हुए  कर्मचारियों  को  डिवीजनल  सुपरिटेन्डेन्ट  दवारा  जो

 बजा  देने  का  वचन  दिया  गया  था  वह  उनको  दे  दिया  गया  है  ?

 रेल  मन्त्री  के ०  जी  नहीं  ।  लेकिन  यह  घटना  27  1971

 को  घटित  हुई  न  कि  27  1971  को  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जी  नहीं  ।

 विवरशा

 27-9-71  को  लगभग  13-00  बजे  जब  कुसुन्डा  रेलवे  यार्ड  में  माल  डिब्बों  का  शर्टिंग  किया

 जा  रहा  कुसुन्डा  यार्ड  के  पुरब  तरफ  का  समपार  फाटक  वाहनों  के  यातायात  के  लिए  बन्द  कर

 दिया  गया  था  ।  उसी  समय  बी०  श्रार०  डब्ल्यू  68631  नवम्बर  की  एक  कार  जिसमें  qe  गोधर

 कुसुण्डा  के  मालिक  श्री  परमेश्वर  aware  श्रपने  परिवार  के  साथ  बैठे  हुए  वहां

 श्रौर  उन्होंने  समपार  फाटक  को  फौरन  खोलने  के  लिए  कहा  ताकि  कार  निकाली  जा  सके  ।  ड्यूटी

 पर  तैनात  फाटक  वाले  ने  फाटक  खोलने  में  श्रसभर्थता  प्रकट  की  क्योंकि  दार्टिंग  का  काम  wat  तक

 चल  रहा  इसके  परिणामस्वरूप  फाटक  वाले  AT  श्री  ग्रग्रवाल  मे  कहा-सुनी  होने  लगी  जिस

 पर  श्री  अ्रग्रवालਂ  ने  अपने  को  अपमानित  महसूस  किया  श्रौर  वह  फाटक  वाले  के  उत्तर  से  बौखला

 गये  ।  एकाएक  श्री  भ्रग्रवाल  कोलमरी  गये  श्रौर  वहां  से  लाठी  लोहे  की  छड़ों  भ्रादि  से  लेस

 50  व्यक्तियों  को  बुला  लाये  भ्ौर  ड्यूटी  पर  तैनात  रेल  कर्मचारियों  को  मारना  पीटना  शुरू  कर

 दिया  ।  इसकी  सुचना  मिलने  पर  कुसु डा  में  तैनात  रेलवे  सुरक्षा  दल  की  सशस्त्र  पार्टी  शौर  स्थानीय

 रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारी  रेल  कर्मचारियों  को  बचाने  के  लिए  वहाँ  पहुचे  और  ary

 कारी  भाग  निकले  ॥

 मण्डल  उप  मण्डल  मण्डल  परिचालन  धनबाद  श्रौर  उनके

 साथ  धनबाद  के  पुलिस  श्रघीक्षक  श्रौर  श्रन्य  पुलिस  श्रधिकारी  मौके  पर  श्राये  झ्धिकारियों  द्वारा

 यह  भ्राइवासन  दिये  जाने  पर  कि  दोषी  व्यक्तियों  के  खिलाफ  उपयुक्त  कार्रवाई  रेल

 कर्मचारियों  ने  काम  करना  शुरू  कर  fear  ।  स्थानीय  पुलिस  ने  मामला  दर्ज  कर  लिया  है  जिसकी

 जाँच  हो  रही  है  ।

 ५ द  में  ई  धन  निरीक्षकों  अर  पहायरमेन  निरीक्षकों  के  पदों  पर  card  करना

 3142.  श्री  चद्रिन्का  प्रसाद  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपा  रेलवे  में  ई  धन  निरीक्षक  ate  फायरमैन  प्रशिक्षकों  के  स्थायी  अर  पदालि  के

 पदों  का  निर्माण  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा
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 क्या  पदालि  के  पद  होने  के  नाते  कुछ  कर्मचारियों  को  इन  पदों  पर  स्थायी  किया  गया

 श्रौर

 स्थायी  कर्मचारियों  को  अपने  पुराने  पदालि  पदों  पर  स्थानान्तरित  करने  की  क्या

 प्रक्रिया  है  ?

 रेल  मन्त्री  Fo  :  से  :
 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  त्रौर

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 afegat  में  चौन  के  प्रवेश  से  भारत  के  निर्यात  पर  प्रभाव

 3143.  श्री  निहार  लास्करਂ  :

 श्री  do  दी०  aoeqrfat  :

 क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रमरीकी  मण्डियों  में  चीन  के  प्रवेश  झ्रमरीका  को  भारत  के  निर्यात  पर  किसी

 प्रकार  का  कोई  प्रभाव  पड़ा  श्र

 यदि  तो  कितना  ?

 भव्य  tH): विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  BI-Aral  To  ato  ॥  तथा  :  भ्रमरीकी

 मण्डियों  में  चीन  के  प्रवेश  से  Wta—AAT ay  व्यापार  पर  ae  तक  कोई  विदषेष  प्रभाव  नहीं

 पड़ा है  ।

 रलवे  द्वारा  मितव्ययता  के  लिए  उठाए  गए  कदम

 3144.  आ  के०  रामकृष्ण  रेड्डी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  में  gare  करने  के  लिये  रेल  मन्त्रालय  द्वारा  मितव्ययपिता

 के  लिए  क्या  कदमਂ  उठाये  गये

 ई  घन  की  खपत  में  बचत  करके  दावों  श्रौर  मुश्रावजों  के  भुगतान  में  कटौती  करके

 ale  प्रलामकारी  स्थापनाश्रों  में  कितनी  धनरादि  बचाई  गई  ar

 1969  की  दावों  सम्बन्धी  समिति  की  किन-किन  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  के

 बाद  मी  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  श्रौर  किन-किन  सिफारिशों  को  श्रत्वीकार  कर  fear  गया
 4 >

 @
 lg

 रेल  मन्त्री  के०  :  एक  विवरण  संलग्न  [Wearety  में  रखा

 गया  |  देखिए  संख्या  एल ०  टी०  1792/72]

 रेलों  द्वारा  श्रपनाये  गये  विविध  उपायों  के  जिनका  संक्षिप्त  उल्लेख  भाग

 में  किया  गया  परिचालन  एवं  उत्पाइकता  में  सुधार  जिसका  बचत  पर  प्रत्यंक्ष  या

 परोक्ष  प्रभाव  पड़ता  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  1971-72  के  दौरान  बुक  किये  गये  परेषणों  के

 खो  क्षतिग्रस्त  हो  जाने  श्रादि  के  बारे  में  क्षतिपूर्ति  के  लिए  भुगतान  में  कोई  गिरावट  नहीं
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 आयी  ।  जहां  तक  ई  घन  का  सम्बन्ध  1969-70  की  तुलना  में  1970-71  के  दौरान  कुछ  बचत

 हुई

 क्षतिपूर्ति  के  दावों  के  बारे  में  एक  सदस्यीय  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  के

 सम्बन्ध  में  जो  पुर्णतः  या  झ  या  भ्राशोधित  रूप  में  स्वीकार  कर  ली  गयी  क्षेत्रीय  रेलों  को

 हिदायतें  जारी  कर  दी  गयी  हैं  ।  श्रघिकाँश  सिफारिशें  ऐसी  हैं  कि  उनका  क्रियान्वयन  एक  सतत

 प्रक्रिया  mat  पता  सील  रिबट  लेबल  ताला

 कर्मचारियों  में  दावा  सम्बन्धी  चेतना  पैदा  श्रसम्बद्ध  माल  डिब्बों  का  ठीक  सम्बन्ध

 कौयम  क्मेंचारियों  का  उत्तरदायित्व  दिलहा  कटे  माल  डिब्बों  की

 कर्मचारियों  को  प्रशिक्षित  माल  डिब्बों  के  रुक  जाने  की  घटनाश्रों  पर  हृष्टि  क्षति

 ate  कमी  सम्बन्धी  संदेशों  का  जारी  का  ठीक-ठीक  माल  गोदामों  में

 छतदार  स्थान  की  पर्याप्त  दावे  सम्बन्धी  मामलों  की  शीघ्र  जांच  श्रौर  कमी

 सम्बन्धी  प्रमाण-पत्र  जारी  वाशिज्य  मण्डलों  श्रादि  के  साथ  श्रावधिक  बैठकों  का

 चल  दावा  कार्यालयों  की  मुकदमेबाजी  की  डिंगरियों  का  ate

 रेल  श्रधिवक्ताप्रों  के  कार्य  की  देखभाल  श्रादि  को  निरन्तर  क्रियान्वित  किया  जा  रहा

 क्षेत्रीय  रेलों  द्वारा  समिति  के  सुक्तावानुसार  कमंचारी  संख्या  की  समीक्षा  भी  की  रही  है  ।

 फिर  भी  वारशियज्यिक  श्रधिकारियों  श्रौर  कर्मचा  रियों  की  संख्या  बढ़ाने  के  बारे  में  सिफारिशें  जिस

 रूप  में  रेलवे  बोर्ड  ने  उन्हें  स्वीकार  किया  उपलब्ध  वित्त  स्थिति  के  अ्रन्तगंत  क्रमिक  रूप  में

 क्रियान्वित  की  जायेंगी  ।

 निष्कर्षों  एवं  सिफारिशों  के  सार  के  निम्नलिखित  पैराय्राफों  में  की  गयी  सिफारिशें  जो

 स्वीकार  नहीं  की  गयी  इस  प्रकार  हैं

 153  160,  165,  175,  178,  181,  183,  185,  187,  189,  192  215,  216,  235,  248,

 259,  319,  351,  357,  376,  379,  434,  444,  489,  496,  526,  556,  557,  561,  572

 60!,  615.

 तीसरी  ate  चौथी  योजभाय्रों  के  दौरान  माल  परिवहन  की  क्षमता

 3145.  श्री  के०  रामकृष्ण  रेडडी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीसरीं  ate  चौथी  के  दौरान  कितने  लाख  मीटरी  टन  वार्षिक  माल

 परिवहन  की  क्षमता  का  विकास  किया  गया  है  :  श्रौर

 वर्ष  1969-70  श्रौर  1970-71  के  दौरान  कितना  माल  दिया  गया  ?

 रेल  मंत्री  (at  के  ०
 :  1965-66  में  यातायात  का  जो  प्रतिरूप  भ्नौर

 जितनी  गमन-दुरी  उनके  अधार  पर  तीसरी  योजना  के  wa  में  20.5  करोड़  मीटरिक  ea

 प्रारम्भिक  यातायात  की  निरन्तर  ढुलाई  की  रेलवे  की  क्षमता  थी  ।  यातायात  के  प्रतिरूप  ग्रौर

 उसकी  गमन-दूरी  की  कुछ  TeUTATAT  के  पुरा  होने  पर  चौथी  योजना  के  wea  में  क्षमता  को

 24.05  करोड़  मीटरिक  टन  तक  बढ़ाने  का  कार्यक्रम  बनाया  जा  रहा  है
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 1969-70  att  1970-7  में  20.79  ATX  hee 19.6  3  करोड़  मीटरिक  टन  के

 बास्तविक  यातायात  की  ढुलाई  की  गयी  थी  ।

 Provision  of  Telephone  Facilities  at  Goods  Shed  Kasganj

 (North  Eastern  Railway)

 3146.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 State  :

 (a)  whether  there  is  a  long  distance  between  the  Goods  Shed  and  the  T.C.  Office  at

 Kasganj  Junction  (North  Eastern  Railway),

 (b)  whether  the  Telephone  facilities  are  available  only  in  the  T.C.  Office  as  a  result

 of  which  the  employees  working  in  the  goods  shed  have  to  face  a  lot  of  difficulties;  and

 (c  )if  so,  whether  Government  propose  to  provide  Teiephone  facilities  in  both  the

 offices  separately  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  The  distance  between  the

 Ticket  Collector’s  Office  and  the  Goods  Shed  at  Kasganj  Junction  is  one  KM
 approximately.

 (b)  Both  Railway  and  P  &  T  telephone  facilities  exist  in  Ticket  Collector’s  Office  as

 well  as  in  Goods  Shed.

 (c)  Does  not  arise.

 E.Qpening  of  av  Enquiry  OFice  at  Kasganj  Junction  (North  Eastern  Railway)

 3147.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  there  is  an  Enquiry  Office  at  Kasganj  Junction  on  the  North  Eastern

 Railway;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  No  separate  enquiry  office
 is  provided  at  Kasganj  railway  station  but  telephonic  as  well  as  verbal  enquiries  are  attended
 to  by  the  Ticket  Collector  on  duty  satisfactorily.

 (b)  There  is  no  Justification  for  provision  of  a  separate  enquiry  office  at  Kasganj
 railway  station.

 पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  होने  वाली  चोरियों  ake  छुट-पुट  चोरियों  के  कारण

 रेलवे  द्वारा  दिया  गया  मुश्रावजा

 3148.  श्री  महादीपक  fag  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ij
 ६  क्या  पुर्वोत्तर  रेलवे  पर  प्रथम  1972  से  चोरियों  are  छुट-पुट  चोरियों  की

 main  घटनायें  घटी  श्रौर

 तो  उन  घटनाओं  का  जिले-वार  ब्यौरा  कया  है  site  इसके  लिये  रेलवे  को

 कितना  मुझ्ावजा  देना  पड़ा  ?

 रेल  मन्त्री  (ait  क े०  :  जी  हां  ।
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 जनवरी  से  72  तक  चोरी  भ्रौर  उठाईगीरी  की  घटनाश्रों  के  मंडलवार  ब्यौरे

 इस  प्रकार  हैं

 मडल  चोरी  की  घटनाओं  की  संख्या  उठाईगीरी  की  घटन  की  संख्या

 इज्जत  नगर  5

 लखनऊ  13  17

 गोरखपुर  3

 वाराणसी  22

 | श्र  समस्तीपुर  4]  4

 जनवरी से  1972  तक  qatar  रेलवे  पर  चोरी  श्र  उठाईगीरी  के  सम्बन्ध  में

 क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  क्रमशः  4444  रुपये  और  8,24,931  रुपये  के  भुगतान  किये  गये  ।

 दिल्‍ली  से  प्रहमदाबाद  तक  को  रल-लाइन  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलना

 3149.  श्रीमति  सावित्री  इयास  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली-भ्रहमदाबाद  मीटरगेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  श्रौर

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 रेल  मंत्री  के०  :  (%  )
 ate  :  दिल्‍ली  शभ्रहमदाबाद  मीटर  लाइन

 खण्ड  को  बड़ी  ल।इन  में  बदलने  के  लिए  यातायात  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  सर्वेक्षण  कार्य  पूरा

 हो  जाने  श्रौर  तत्सबन्धी  रिपोर्ट  की  जांच  कर  लिये  जाने  के  बाद  इस

 g

 पर  तागे  विचार

 किया  जायेगा  |

 रूसी  रुई  का  मल्प

 3150.  श्री  रण  बहादुर  सिंह  :  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  को  रूसी  रुई  की  कितनी  कीमत  देनी  होगी  ate  भारतीय  शौर  ga  अफ्रीकी  रुई  की

 त्मक  कीमतें  क्या  हैं
 ?

 विदेश  व्यापार  मस्त्रालय  में  SqAFAT  ए०  ato  :  सोश्रियत  संघ  के  साथ  रुई

 को  कपड़े  में  बदलने  के  करार  के  भारत  को  वहां  से  बिना  किसी  लागत  के  रुई  प्राप्त

 होगी  जिसे  बह  कपड़े  में  बदलकर  उसे  उस  देश  को  भेज  देगा  ।  भारत  को  उस  रुई  को  कपड़े  में

 बदलने  का  aa  मिलेगा  ।

 राज्य  में  बिजली  का  संकद

 १151.  श्री  पम्पन  गौडा

 श्री  प्रसन्न  me  मेहता

 नया  सिंचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  श्रनुरोध  किया  है  कि
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 उनके  बिजली  के  संकट  को  द्र  करने  के  लिये  उन्हें  पड़ौसी  राज्यों  से  बिजली  की  सप्लाई  करने  का

 प्रबन्ध  किया  श्रौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  श्रौर  faa  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बैजनाथ  :  अनघ

 राजस्थान  अझौर  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  पड़ौसी  राज्यों  से

 विद्युत  सप्लाई  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  श्रपने  प्रभाव  का  उपभोग  करने  के  लिए  कहा  है
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कमी  वाले  इन  राज्यों  में  उपयोग  के  लिए  पड़ौसी  राज्यों  से

 यथासंभव  विद्यूत  सप्लाई  की  व्यवस्था  तत्परतापुर्वक  कर  दी  है  :

 a धर्य  प्रदेश  तमिलनाडु  भ्रौर  केरल  से  |

 गुजरात  सध्य  प्रदेश  श्रौर  महाराष्ट्र  से  ।

 महाराष्ट्र  मध्य  प्रदेश  श्र  मौसूर  से  ।

 उत्तर  प्रदेश  मध्य  प्रदेश  शरीर  बिहार  से  ।

 राजस्थान  हरियार  ate  दिल्‍ली  से  ।

 हर  equirement  of  Wagons  for  Kota,  Rajasthan

 3152,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  the  requirement  of  wagons  for  Kota  (Rajasthan)  during  the  last  year:

 (b)  the  number  of  wagons  allotted  to  big  traders;  and

 (2)  the  trader  allotted  the  highest  number  of  wagons  together  with  the  number  of

 wagons  allotted  to  him  ?

 The  Minister  of  Railways.  (Shri  K.  Hanumanthiaiya)  :  (a)  Total  number  of  wagons
 demanded  at  Kota  during  the  year  April  171.0  to  March  was  12,185  out  of  which  9,119
 wagons  were  supplied,

 (b)  Particulars  of  allotment  of  wagons  to  big  traders  are  as  follows

 No.  of  wagons  supplied
 Bundi  Silica  Co.  270
 Kanya  Lal  Rameshwar  Stone  Co.  156
 Dhadda  Stone  Co,  207
 Kuldip  Stone  Co,  198
 Gurcharan  Stone  Co,  238
 Kartar  Stone  Co,  297
 Sitaram  Narain  Caustic  Soda  Ltd.  184
 Rajasthan  Industries  &  Chemicals  Ltd  140
 Siaram  Traders  167
 Saha  &  Co.  298
 Mangalji  Chhota  Lal  298
 Kishanlal  Mohan  Lal  219
 Narain  Hari  Shankar  235
 Nathalal  Purshotam  Das  272
 Total  3179
 Others  5940
 Total  9119
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 (c)  M/s.  Saha  &  Co,  and  Mangalji  Chhota  Lal  are  the  traders  who  were  allotted  the

 highest  number  of  wagons  during  the  year,  Each  was  allotted  298  wagons.

 Exten:ion  of  Chambal  Canal

 3153,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Wil!  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  extend  the  Chamba!  Canal  from  Bundi,  Rajas-
 than  to  Indergarh  and  Sawai-Madhopur  via  Khakar;  and

 (9)  if  so,  the  time  by  which  it  is  expected  to  be  done  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  N.  Kureel)  :

 (a)  &  (b)  :  Possibilties  of  extension  of  the  existing  Bundi  branch  canal  of  Chambal  beyond
 river  Mez  to  irrigate  additional  areas  upto  the  ccnfluence  of  rivers  Chambal  and  Beas  are

 being  examined  by  'he  Government  of  Rajasthan  and  the  proposal  has  not  yet  been  finalised

 by  the  State  Government.

 Number  of  Villages  Electrified  from  Gandhi-Sagar  Dam

 3154,  Shri  Onkar  1.81  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  villages  being  supplied  electricity  from  Gandhi-Sagar  Dam  so

 far;

 (b)  the  number  of  villages  which  were  to  be  supplied  electricity  from  the  dam

 according  to  the  schedule;  and

 (c)  the  time  by  which  the  target  is  likely  to  be  achieved  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  N.  Kureel)  :

 (a)  to  :  Electricity  from  the  Gandhi  Sagar  Dam  is  fed  into  the  .  hambal  Grid  which
 connects  other  pover  s'ations  and  supplies  electricity  to  areas  in  Rajasthan  and  Madhya
 Pradesh.  Hence  in  the  project  as  envisaged,  no  target  for  village  electrification  was  laid  in

 respect  of  the  power  si  pplied  frem  the  Project.  From  the  power  available  in  Rajasthan  and
 Madhya  Pradesh  inclusive  of  power  from  the  Gandhi  Sagar  Dam,  3868  villages  have  been
 electrified  in  Rajasthan  and  8572  villages  have  been  electrified  in

 Madhya
 Pradesh.

 के  लिए  श्रायात  लाइंसेंस  जारो  करना

 3155,  श्री  बी०  के ०  दास  चौधरी  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  का  उत्पादन  करने  के  लिए  विदेशों  से  मशीनों  का  aaa  करने

 हेतु  कुछ  फर्मों  को  ग्राय'त  लाइसेंस  जारी  किये  गये  थे  श्रौर  यदि  तो  ये  लाइसेंस  किन-किन

 तिथियों  को  किन-किन  फर्मों  को  जारी  किये  गये

 (@)  ऐसी  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  इसी  प्रकार  की  मशीनों  का  aaa  करने  के  लिए

 भ्रावेदन-पत्र  दिये  थे  परन्तु  उन्हें  श्रभी  तक  लाइसेंस  नहीं  दिये  atk

 इस  प्रकार  के  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिये  क्या  पद्धति  भ्रपनाई  जाती  ?

 fata  व्यापार  मन्त्रालय  में  SAAT  ए०  सी०  :  जी  हाँ  ।  एक  विंवरंण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  जिसमें  1:  पार्टियों  को  दिये  गए  झ्रायात  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  दर्शाया

 गया  है  [ wearer  में  रखा  गधा/देखिये  संख्या  एल०  टी ०  1793/72]
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 एक  eq  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  जिसमें  लवित  झ्रावेदन  पत्रों  का

 ब्यौरा  दिया  गया है
 में  रखा  गया/देखिये  संख्या  एल०  टी०  1793/72]

 (7) ard
 चू  कि  पोलियूरेथीनਂ  फोम  के  उत्पादन  के  लिए  कच्चे  माल  का  भ्रायात

 किया  जाता  कच्चे  माल  के  mara  के  लिए  विनत  की  व्यवस्था  करने  हेतु  विदेशी  मुद्रा
 की  उपलब्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रत्येक  श्रावेदन  पत्र  पर  उसके  गुणा  व  गुण  के  झ्राधार  पर

 विचार  किया  जाता  है  ।

 Compensation  paid  for  Textile  M  Ils  taken  over  by  Government

 3156.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state  the
 amount  cf  compensation  paid  or  likely  to  te  paid  by  Government  for  the  textile  mills  taken
 over  by  Government  during  1971-72  7

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  C.  Geo:  ge)  :  Govern-
 ment  have  taken  over  on'y  the  management  of  certain  cotton  textile  mills,  under  sections
 18A  and  18\A  of  the  Industries  (Develorrrent  and  Regulation)  Act,  1951  As  such  ile
 quesiicn  of  of  any  compensation  does  not  arise

 Areas  given  Priority  duriog  Rural  Electrification

 3157.  SmiM.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to

 state  whether  it  is  the  pol’cy  of  Governnent  ‘o  give  priority  to  localities  (Mchallas)  of
 chedulcd  Castes  and  Schcduled  Tribes  at  the  time  of  electrification  of  villages  and,

 if  so  the
 broad  outlines  thereof ?

 The  Deputy  Ministir  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  N.  Kureel) :
 At  it  was  observed  that  some  Hari jan  Bastis  adjacent  to  already  electrified  villages  were  not
 electrified  tecause  of  unremunerative  loads  in  these  areas  and  constraint  of  financial  resour-
 ces  of  the  State  Electricity  Boards,  the  Government  of  India  have  introduced  since  December
 1971,  a  special  scheme  for  electrification  of  such  Harian  Bastis  According  to  the  scheme
 loan  assistance  at  concessional  terms  is  being  provided  through  the  Rural  Electrification
 Corpora‘ion  to  the  State  Elcctricity  Boards  for  electrification  cf  such  Harijan  Bestis.  The
 lan  carries  an i  ;terest  of  44%  per  annumand  is  to  be  repaid  over  a  reriod  of  15  years
 Against  Rs.  50  lakhs  provided  for  this  purpose  in  the  last  financial  year,  the  Corporation
 has  sanctioned  schemes  envisaging  loan  assistance  of  Rs,  55.84  lakhs  for  the  electrification
 of  1200  Harijan  Bastis  in  the  States  of  Andhra  Pradesh  Gujarat  Madhya  Pradesh
 Maharashtra,  My:  ore,  Punjab  Rajasthan,  Tamil  Nadu,  Uttar  Pradesh  and  West  Eengal
 Depending  on  rhe  availability  of  resources  it  is  proposed  to  provide  Rs.  crores  for  the
 electrification  of  about  27000  Harijan  Bastis  by  the  end  of  the  Fourth  Plan  For  the  year
 1972-73,  a  budget  provision  of  Rs.  1  crore  has  been  made  for  the  electrification  of  Harijan
 Bastis  In  respect  of  projects  to  be  undertaken  for  the  electrification  of  villages  in  future,
 he  State  Electricity  Boards  have  been  advised  to  ensure  that  while  electrifying  the  villages,

 adjacent  Harijan  Bastis  should  also  be  e'ectrified

 Amount  of  decrees  made  on  Railway  department

 3158.  Shri  M.  Daga :  Will  the  Minister  of  Railways  te  pleased  to  state :
 (a)  the  total  value  of  the  decrees  made  on  the  Railway  Department  during  the  yecr

 1970-71  and  the  emount  paid  ६०  far  cn  this  account;  and

 (b)  whether  these  decrees  were  ordered  ex  parte  or  some  lawyers  were  engaged  b:
 the  Railways  to  plecd  their  cases  and  if  so,  the  emount  paid  to  iwyers  by  the  Railwey
 Department  ?
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 The  Minister  for  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  Total  value  of  the  decrees
 made  is  Rs  67,96,735.67  and  RS.  66,22,482.71  have  so  far  been  paid  on  this  acccunt.

 (b)  Only  one  decree  for  Rs.  106.6  was  passed  ex  parte.  In  all  other:  cases  lawyers
 were  engaged  and  the  total  amount  paid  to  them  is  Rs,  4,71,122.38,

 Import  of  Railway  equipment

 3159,  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  value  and  nature  of  equipment  imported  by  Railway  Department  during  1971

 and  the  reasons  therefor;  and

 (b)  the  time  by  which  the  Railway  Department  will  be  able  to  procure  all  the

 equipment  indigenously  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya): (a)  The  total  ८106  of  the

 imported  Stores  purchased  durirg  1470-71*  was  Rs.  32.59  crores  representing  about  9%  of
 the  total  purchases.  The  imposte«'  Stores  consisted  mainly  of  components  and  spare  parts
 of  Electric  Locomotives,  Diese!  Lccomotives  and  Electrical  Multiple  Unit  Coaches,  sopbis-
 ticated  electrical  signalling  and  telecommunications  equipment  and  some  items  of  steel  and
 non-fe  rous  raw  material.  The  imports  were  essential  as  the  items  were  either  not  indige-
 nously  available  or  the  indigenous  capacity  was  inadequate.

 (b)  No  time  limit  can  be  visualised  to  avoid  imports  completely  as  imports  are  now

 limited  only  to  certain  essential  raw  materials,  proprietary  and  other  items  which  call  for

 sophisticated  manufacturirg  techniques  and  foreign  collaboration  in  some  08१६५.  Efforts
 continue  to  maximise  indigenisation.  The  import  content  in  total  purchases  has  been  bro-

 ught  down  from  about  26%  in  1955-56  to  about  9%  in  1970-71.

 फर्मों  द्वारा  निर्यात  संबंधी  उत्तरदाधित्व  निभाने  में  श्रस  फलता

 3160.  इन्द्रजी  गुप्त  :  क्या  विदेश  व्पापार  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  पराई  है  कि  शभ्रनेक  फर्मों  ने  इस  दाते  पर  विस्तार

 संबंधी  लाइसेंस  प्राप्त  कर  लेने  के  कि  उनके  उत्पादन  का  कुछ  प्रतिश्त  भाग  निर्यात  किया

 निर्यात  संत्रंधी  श्रपना  उत्तरदाधित्व  नहीं  निभाया

 यदि  तो  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसे  कितने  मामले  श्राये  हैं  श्रौर  उनका  ब्यौरा  क्या

 श्रौर

 यदि  दोषी  फर्मों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  वह  क्या  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  से  :  पिछले  पांच

 वर्षों  में  निर्यात  संबंधी  दायित्व  को  न  निभाने  से  संबंधित  ऐसा  कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान  में

 नहीं  श्राया  है  जिसमें  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  मशीनों  के  श्रापात  हेतु  लाइसेंस  इस  शर्त  पर

 दिये  गये  हों  कि  उनके  उत्पादन  के  एक  प्रतिशत  भाग  का  निर्यात  far  जायेगा  |

 Applications  for  allotn  ent  of  tea  and  other  sta  lls

 3161.  Dr.  Laxminarain  Pandey :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  applications  for  allotment  of  tea  and  other  stalls  uncer  considera-
 tion  of  Divisional  Suprintendent,  Ratlam  (Western  Railway)  and  the  dates  since  when  these

 applications  are  under  consideration;

 (b)  the
 procedure  regulating  allotment  of  such  stal  s;

 oe
 *Since  the  records  are  not  maintained  by  Calendar  Year,  the  figures  have  been  given

 for  the  financial  year  1970-71.

 69



 Written
 Answers

 April  18,  1972
 प

 (0)  whether  under  this  procedure,  a  person  can  get  more  than  one  stall  allotted  at
 the  same  place  or  at  different  places;  and

 (b)  If  so,  the  reaction  of  Government  there  to  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  Nil.

 (b)  The  procedure  for  the  allotment  of  catering/vending  contracts  at  stations  is  that

 as  and  when  it  is  decided  to  appoint  a  new  contractor,  other  thana  Co-operative  Socie.y  or

 Voluntary  Social  Organisation,  applications  are  called  for  by  the  Railways,  through  press
 notifications  or  notices  displayed  at  sta‘ion  notice  boards.  The  applications  received  are

 sc-utinised  by  a  Selection  Committee  end  the  contracts  are  awarded  to  the  mest  suiiable

 persons,  taking  into  account  their  experience  financial  position  and  capability  to

 t  rily  undertake  the  work,  subject  to  a  maximum  of  six  untis  of  contracis  for  each
 contractor

 (c)  and  :  According  to  the  present  policy,  an  individual  contractor  can  be  given
 catering/vending  contracts  upto  a  ceiling  limit  of  six  units  so  that  his  contract  may  be  via-
 ble.  Individual  contractors  can,  therefore,  be  considered  for  allotment  of  cateting/vending
 contracts  upto  this  ceiling  limit  at  the  same  station  or  at  different  stations.

 Zonal  Railway  users  consultative  Committze  for  Indore  (Western  Raiiway)

 3162.  Dr.  Laxminarain  Pandey:  Will  the  Minister  of  Raiiways  te  pleased  to  siate:

 (a)  when  the  Zonal  Railway  Users  Consultative  Committee  for  Indore  (Western
 Railway)  was  constituted;

 (b)  the  names  of  members  thereof  and  the  capacity  in  which  they  were  nominated;
 and

 (c)  when  this  committee  will  be  reconstituted  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanuman.haiya)  :  (a)  There  isno  Zonal  Railway
 Users’  Consultative  Committee  functioning  at  Indore  (Western  Railway)

 {b)  &  (c)  :  Does  not  arise.

 Opening  of  Railway  station  between  Dhodhar  and  Jaora

 Railway  stations  (Western  Railway)
 3163.  Dr.  Laxminarain  Pandey  :  Wili  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  new  Railway  Station  between  Dhodhar  and  Jaora  Stations  of  Ratlam
 Division  has  since  been  opened;  and

 (b)  if  not,  the  time  ty  which  it  will  be  opened  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  No.

 (b)  The  halt  station  between  Dhodhar  and  Jaora  stations,  is  expected  to  be  opened
 by  the  end  of  October,  1972.

 Raising  of  Gandhi  Sagar  Dam  Water  Level

 3164.  Dr.  Laxminarain  Pandey:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  present  water  level  of  Gandhi  Sagar  Dam,  (Madhya  Pradesh);  and

 (b)  the  maximum  level  of  water  ia  1116  Dam  ?

 The  Deputy  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Shri  B.N.  Kureel):  (a)  &  (b)  द  The
 maximum  water  level  of  Gandhi  Sagar  Dam  is  1312  ft.  As  against  this,  the  water  level  1.0 the  reservoir  as  obtaining  on  11th  4111, Anril  1972  (At  8.00., पि न  A.M.) म ्  was  1295.99  1.0
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 New  agreement  with  U.  K.  for  export  of  textiles

 3165.  Dr.  Laxminarain  Pandey  द  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to

 State  :

 (a)  whether  any  new  agreement  for  export  of  Inc  Textiles  to  Britain  has  been

 finalised  or  is  shortly  to  be  finalised;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  C.  George)  :  (a)  &

 (0)  Nonew  agreement  for  the  export  of  cotton  textiles  to  U.K.  has  yet  been  fin.  lised

 because  the  British  Government  have  agreed  to  continue  the  Indo  U.  K.  Textile  Agreement
 of  1967  untl!  the  end  of  1972.

 बीवर  स्थित  एडवड  देक्सटाइल  मिल  का  नन्द  होना

 3166.  श्री  इसहाक  सम्भली  :  क्या  fader  व्यापार  मस्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीवर  स्थित  एडवडे  टैक्सटाइल  मिल  बन्द  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा

 q  चलाने  का  कोई क्या  इस  मिल  को  नेशनल  टैक्सटाइल  कारपोरेशन  के  नियंत्रण

 प्रबन्ध  किया  गया  तौर

 यदि  हाँ  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  SUAS  ए०  ato  से  एडवर्ड

 ठैक्तटाइल  freq  कं०  व्यावर  वित्तीय  कठिनाइयों  तथा  श्रमिकों  में  श्रद्यान्ति  के  कारण  श्रगस्त

 1969  से  बन्द  पड़ी  है  ।  उद्योग  तथा  1951  की  धारा  द्वारा

 प्रदत्त  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्री  वस्त्र  निगम  को  पांच  ay  की  श्रवधि

 के  लिये  मिल  के  प्रबन्ध  को  श्रपने  श्रधिकार  में  लेने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  है  ।

 ध रदाम  प्रतिनिधिमण्डल

 3167.  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेशम  के  निर्यात  के  संवर्धन  की  सम्भावनाश्ों  के  पता  लगाने  के  लिए

 केन्द्रीय  रेशम  ale  के  चेयरमैन  की  श्रध्यक्षता  में  एक  रेशम  बाहर  मेजा

 यदि  तो  प्रतिनिधिमण्डल  द्वारा  क्या  सिफारिशें  की  श्रौर

 सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 विदेश  व्यापार  मस्त्रालय  में  उपमन्त्री  vo  ato  :  जी  हां  ।

 रेशम  प्रतिनिधिमण्डल  द्वारा  की  गयी  कतिपय  सिफारिदों  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।

 रेशम  प्रतिनिधिमण्डल  के  प्रतिवेदन  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कियां  जा  रही

 विवररण

 रेशम  प्रतिनिधिमंडल  द्वारा  की  गई  महत्वपुर्ण  सिफारिशें  निम्नलिखित

 केन्द्रीय  रेशम  ats
 क

 mas  व्यवस्थापन  तथा  संसाधनों  की  सुविधा  प्रदान
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 की  जानी  चाहिये  ताकि  वह  सुहढ़  अधार  पर  रेशम  निर्यातों  की  समन्वित  योजना

 तथा  विक्रास  को  सुनिदिचित  कर  सके  |

 विश्व  बाजार  में  भारतीय  रेशम  की  विशेषता  पर  प्रकाश  डालने  के  लिए  व्यापक

 प्रचार  श्रमियान  प्रारम्भ  किया  जाना  चाहिए  ॥

 बोर्ड  को  चाहिए  कि  वह  महत्वपू्णं  बाजारों  में  केवल  भारतीय  रेशम  से  बने  माल

 के  लिए  प्रदर्शन  कक्षों  व  विदेशी  कार्यालयों  की  स्थापना  करे  ।

 कच्चे  रेशय  तथा  रेशम  धागे  के  निर्यात  सहित  निर्यात  मदों  का  विविधीकरण  ।

 टसर  तथा  टसर  मिश्रित  माल  के  निर्यात  पर  श्रतिरिक्त  सहायता

 रेशम  उद्योग  के  संबध  में  श्रौद्योगिकीय  श्रनुसंघ।न  करने  के  लिए  एक  उपयुक्त

 संघान  केन्द्र  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।

 7.  भारतीय  कच्चे  रेदाम  की  क्वालिटी  सुधा रने  तथा  उत्पादन  लागत  को  कम  करने  के

 लिए  निरन्तर  प्रयास  किये  जाने  चाहिए  ।

 अनेक  बागनों  में  टसर  कोषों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाये

 जाने  चाहिए  ।

 टसर  रहम  का  उत्पादन  तथा  निर्यात

 3168.  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  कया  विदंश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 देश  में  टसर  रम  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही

 करने  का  WIT

 टसर  रेशम  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  ए०  सी०  :

 देश  में  टसर  tae  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  उपाय

 (1)  देश  में  टसर  रेशम  उद्योग  के  विकास  के  लिए  चौथी  योजना  में  1.45  करोड़  रुपये

 की  राशि  रखी  गयी  है  ।

 (2)  टसर  कार्यों  के  उत्पादन  हेतु  हिमालय  की  तलहटी  में  प्राकृतिक  रूप  से  उगे  श्रोक  वृक्षों

 को  काम  में  लाने  के  लिए  केन्द्रीय  रेशम  MS  ने  रानी  iN qeit  तथा  इम्फाल  में

 तीन  उपकेन्द्र  स्थापित  किये  हैं  ।

 (3)  खण्ड  बागान  अ्ाघार  पर  टसर  को  वे  उत्पादन  को  सुप्रवाही  बनाने  की  परियोजना

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 (4)  केन्द्रीय  रेशम  बोड़े  द्वारा  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की  गई  है  जो  देश  में

 शहतूती  रेशम  उद्योग  के  विकास  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  करेगी  तथा  उसका

 भी  विकास  करने  के  उपाय  सुभायेगी  ।

 (5)  टसर  रेशम  का  उत्पादन  1969  में  2.52  लाख  fo  ग्रा०  से  बढ़कर  1970  में  3°53

 लाख  कि०  ग्रा०  साय
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 18  1972  लिखित  उत्तर

 दसर  रेशमी  माल  के  निर्वात  बढ़ाने  के  लिए  किये  गये  उपाय

 (1)  प्राकृतिक  रेशमी  माल  के  लिये  अ्रायात  प्रतिपूति  योजना  को  सुकर  बनाया  गया  है  |

 (2)  Lard,  1971  से  31  दिसम्बर  1971  TH  100%  टसर  रेशम  वाले  प्राकृतिक  रेशम

 उत्पादों  के  निर्यातों  पर  जहाज  पर  सुल्य  के  10  प्रतिशत  को  नकद  सहायता  दी  जा

 सकती  थी  ।  ae  नकद  सहायता  1-1-72  से  शहतुती-ट्सर  मिले  श्रथवा  मिश्रित

 उत्पादकों  पर  ATT  कर  दी  गई  है  |

 इन  उपायों  से  टसर  रेशम  के  उत्पादों  के  निर्यातों  में  गिरती  हुई  प्रवृत्ति  रुक  गई

 निर्यात  1970-71  में  1.20  करोड़  रु०  से  बढ़कर  1971-72  में  1.30  करोड़  रुपये  के  हो  गय े।

 माल  डिब्बों  को  कोयला  खान  से  वापसी  तथा  लाने  जाने  में  तेजी  लाना

 3169.  श्री  इन्द्रजीत  सल्होन्ना  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कोयला  खानों  से  भरे  हुए  माल  डिब्बों  की  वापसी  तथा

 उनके  वजन  किये  जाने  तथा  बीजकों  के  तैयार  किये  जाने  में  श्रनेक  दिन  लगते  हैं  जिसके

 स्वरूप  साइडिंग  में  भीड़  हो  जाती  है  ६.2 ह स र  माल  डिब्बे  पुरे  चक्कर  नहीं  लगा  पाते

 इन  कार्यों  में  बढ़ते  नि  विलस्ब  के  क्या  कारण  श्रौर

 माल  डिब्बों  की  वापसी  में  तथा  लाने  ले  जाने  में  तेजी  लाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 वी  जा  रही  है  ?

 Ta  मन्त्री  के ०  श्रौर  :  कोयला  खान  विशेषकर

 पश्चिम  बंगाल-बिहार  क्षेत्रों  में  कुछ  ऐसे  कारणों  से  कुछ  माल  डिब्बे  श्रव्य  रुके  पड़े  रह  जाते  हैं

 जो  रेलों  के  नियन्त्रण  से  परे  जेसे  बेयरिंग  रेल  पथ  fanfare  श्रादि  की  चोरी  या  बन्द  ग्रादि

 के  कारण  यायायात  का  श्रस्त-व्यस्त  हो  जाना  |  हाल  में  बंगाल  शभ्रौर  बिहार  क्षेत्रों  की  कोयला

 खानों  की  साइडिंगों  में  भी  बहुत  afar  माल  डिब्बे  रुके  पड़  रहते  हैं  जिसका  कारण  है  निशुत्क

 अनुमत  समय  के  भीतर  पूरा  लदान  करने  में  कोयला  खानों  की  शभ्रसमर्थंता  ।  फरवरी  wie

 1972  के  महीनों  के  दोरान  चौपहिये  डिब्बों  के  हिसाब  से  क्रमशः  8840,  9729  ate  11568

 माल  निशुल्क  समय  के  बाद  लदान  पूरा  करने  के  लिए  रुके  पड़े  इन  माल

 डिब्बों  के  रुके  रह  जाने  के  कारण  उसी  पायलट  द्वारा  कर्षित  wer  माल  डिब्बे  भी  रुके  रहे  ।

 खाली  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  ate  कोयला  खान  साइडिंगों  से  लदे  हुए  माल  डिब्बों

 की  निकासी  पर  विभिन्‍त  स्तरों  पर  कोयला  पायलटों  द्वारा  shaw  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 fent  में  चोरी  की  घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  भी  सभी  प्रयास  किये  जा  रहें  हैं  ।  साइडिंगों  में

 चोरियों  की  बुराई  को  समाप्त  करने  ग्र  निःशुल्क  समय  के  भीतर  माल  डिब्बों  का  लदान

 करने  के  उद्  इय  से  कोयला  खान  प्रबन्धकों  का  भी  सहयोग  लिया  जाता  है  |

 जम्मू  श्रौर  काइमीर  में  सलाल  परियोजना  का  निर्माण

 3170.  श्री  इन्द्रजीत  :  क्या  सिचाई  शौर  विद्य,त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 जम्सू  श्रौर  काइमीर  राज्य  में  सलाल  के  निर्माण  में  aa  तक  कितनी

 प्रगति  हुई

 73



 Written  Answers  April  18,  1972

 (a)  परियोजना  के  विभिन्‍न  चरर  क्या  क्या  हैं  ;  भ्रौर  ,

 इन  विभिन्‍न  चररणों  के  लगभग  किस  किस  तारीख  को  पुरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सिचाई  ate  विद्यत  सत्रालय  में  TIAAT  बेजनाथ  :  बांघ  के  स्थल  की

 स्थिति  का  निणंय  करने  के  लिए  झावश्यक  प्रस्वेषरपात्मक  कार्य  कर  लिया  गया  है  ।

 स्थल  तक  सड़क  का  निर्माण  हो  रहा  है  ।  भूमि  के  स्टाफ  क्वाटंरों  एवं  कार्यालय-भवन  के

 श्रौर  निर्माण  पुर्व  सर्वेक्षण  संबंधी  कायें  प्रगति  पर  है  ।  डीजल  विद्युत्-जनन  सेट  meat

 करके  तथा  स्थानीय  fas  से  धोक  विद्युत  लेकर  निर्माण  विद्यू/त  के  लिए  प्रबन्ध  पहले  से  ही  कर

 लिये  गये  हैं  ।  विद्य.त-जनन  यूनिटों  की  सप्लाई  के  लिए  भारत  हैवी  इल्कट्रीकल्स  लि०  हरद्वार  को

 पहले  से  ही  area  दिए  गये  हैं  ।  उमड़मागं  के  लिपे  पहाड़ी  की  कटाई  श्र  व्यववतंन  सुरंग

 के  निर्माण  के  लिये  सभी  सिविल  कार्य  के  ठेके  दे  दिये  गये  हैं  ।

 ak  :  सलाल  जल  विद्यूत  परियोजना  के  प्रथम  चरण  में  तीन  fra  जनन

 यूनिटों  की  से  प्रत्येक  90/115  मेगावाट  का  प्रतिष्ठापना  सम्मिलित  है  ।  प्रथम  यूनिट

 का  1977  में  ate  शेष  दो  यूनिटों  का  उसके  परचात  6-6  महीने  के  were  से  चालू  होना

 ्रनुसुचित  है  ।

 द्वितीय  चरा  में  तीन  श्रतिरिक्त  PreLa-oratt  यूनिटों  से  प्रत्येक  90/115  मेगावाट

 का  की  प्रतिष्ठापना  सम्मिलित  है  श्रौर  यह  चिनाव  नदी  के  प्रतिप्रवाह  भाग  में

 पण  होने  के  पश्चात  हाथ  में  लिया  जायगा

 उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायाधीशों  का  1972  में  श्र  सम्मेलन

 रान
 श्री  पी०  नरसिम्हा  रेडडी  :  व्या  विधि  और  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  का  एक  सम्मेलन  1972  में  gar
 श्रौर

 यदि  तो  सम्मेलन  में  क्या  नि्णय  किये  गये  ?

 विधि  शरर  न्याय  तथा  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  एच
 ०  श्रार०  :

 न्यायपालिका  से  सम्बन्धित  विभिनन  मामलों  पर  विचारों  के  श्रादान-प्रदान  के  लिए
 समय-समय  ग्र  सम्मेलन  किया  जाता  है  ।  1972  में  हुये  सम्मेलन  ने  सरकार  के  faaruy

 कुछ  भी  की  हैं  ।

 एशियाई  देशों  के  साथ  व्यापार  संतुलन

 3172,  ot  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  विदेश  व्यापर  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एदियाई  देशों  के  साथ  व्यापार  संतुलन  की  बतेमान  स्थिति  क्या  है  श्रौर  मुख्य  रूप  से  किन  वस्तुझ्मों
 का  व्यापार  होता  है  ?

 विदेश  व्यापार  मत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  विवरण  सभा  पटलਂ  पर  रखे
 जाते  हैं  ।  [wate  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ढी  ०  1974/72]

 74



 लिखित  उत्तर 29  1894
 डड

 एशियाई  देशों  को  इ  जीनियरिंग  बस्तुझों  के  fata  का  बढ़ाया  जाना

 3173,  श्री  पी०  नरसिस्हा  रेड्डी  :  क्या  fazer  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  एशियाई  देशों  को  इ  जीनिर्यारंग  उत्पादों  को  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  vo  सी ०  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 एवियाई  देशों
 को  इंजीनियरी  माल  के  निर्यात  इस  प्रकार  रहे  हैं

 ay  योग

 ण
 1968-69  46.93  करोड़  रु०  84.97  करोड़  Bo

 rs}
 1969-70  48.20  कराड़  रु०  106.37  करोड़  रु०

 1970-71  51.50  करोड़
 te  1

 16.59  करोड़  रु०
 लिट  ाा

 एशियाई  देशों  सहित  सभी  विदेशों  को  इंजीनियरी  माल  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  प्रयत्म

 किये  जाते हैं  ।

 माल  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  किये  गये  ग्रघिक  महत्वपूर्ण  उपायों  में

 कुछ  ये  हैं  :

 1  पंजीयित  निर्यातकों  निर्यात  उत्पादन  हेनू  भ्रपेक्षित  कच्चे  माल  के  श्रायात  की

 भ्रनुमति  इस्पात  और  एल्यूमिनियम  की  पुरतियां  प्राथमिकता  श्राघार  पर  की

 जाती  श्रौर  चुनी  हुई  वस्तुग्रों  पर  नकद  प्रतिपूरक  सहायता  दी  जाती  है  ।

 बाजार  प्रदर्शनियों  व  मेलों  में  लेने  जैसे  TaqacaaR

 कार्यकलापों  के  लिए  मान्यता  प्राप्त  निर्यात  सदनों  को  सहायता  सम्बन्धी  एक  योजना

 के  भ्रन्तगंत  विपणन  विकास  निधि  से  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 झ्रनेक  निर्यात  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  सीमा  शुल्कों  व  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्कों  की

 वापसी  ate  साथ  ही  रियायती  रेलवे  भाड़े  की  सुविधा  उपलब्ध  है  ।

 संविद्नों  के  पंजीकरण  की  एक  योजना  पंजीथित  निर्यातकों  को  उनकी  संबिदाश्यों

 की  तिथियों  के  बाद  सहायता  प्रणाली  में  art  वाले  श्रलाभकर  परिवतंनों  के  संबंध

 में  संरक्षण  प्रदान  करती  हैं  ।

 रेलवे  चल  स्टाक  तथा  जनोपयोगी  वस्तुत्नों  ale  पब  श्रौद्योगिक  संयंत्रों

 श्रौर  परियोजनाश्रों  के  क्षेत्र  में  विद्वव्यापी  निविदाय्रों  में  भाग  लेकर  व्यापक

 उद्यमों  wit  cat  परियोजनाय्रों  के  निर्यातों  में  विशेषता  प्राप्त  करने  के

 प्रयोजनार्थ  राज्य  व्यापार  निगम  के  gar  स्वामित्वाधीन  एक  निकाय  की

 स्थापना  की  गयी  है  |

 उपयुक्त  के  श्रतिरिक्त  इंजीनियरी  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  द्वारा  क्रियान्वित  कुछ

 सतत  उपाय  निम्नलिखित  हैं
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 ee

 (1)  बाहर  इसके  विदेशी  कार्यालय  हैं  ।  तथा  सिंगापुर  में  स्थित  कार्यालय  एशियाई

 बाजारों  की  देखभाल  करते  हैं  1)

 (2)  यह  व्यापार  बिक्री  wie  श्रध्ययन  दल  बाहर  भेजती  है  ही

 में  एक  प्रतिनिधिमंडल  ने  मलेशिया  श्रौर  थाईलेंड  का  दौरा  किया

 है  ।)

 (3)  बाजार  सर्वेक्षण  तथा  वस्तु  प्रध्ययन  करती  है  ।

 (4)  लेने  का  प्रबंध भारतीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  पेलों  श्रौर  प्रश्श  नियों  में

 करती  है  ।

 (5)  भारत  तथा  विदेशों  में  प्रचार  करती  है  ।  इस  शीर्ष  के  भ्रन्तगत  परिषर-डाइरेक्टरी

 श्राफ  Teas,  श्रोवरसीज  जनंल  श्रौर  होम  ल क्रदार  TAT  प्रन्य  प्रचार

 सामग्री  प्रकाशित  करती  है

 (6)  निर्यातकों  की  झध्ययन-गोष्ठियों  तथा  सम्मेलनों  का  प्रायोजन  करती  है

 नेपाल  से  व्यापार  प्रतिनिधिसंडल

 3174.  श्री  पी०  नरसिम्हा  test  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कर्पा  करेंगे

 कि

 कया  नेपाल  से  हाल  में  एक  व्यापार  प्रतिनिधिमण्डल  भारत  ग्राया  र

 (#1)  यदि  तो  उसके  दौरे  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  व्यापार  संत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सी०  :  तथा  दोनों  देशों

 के  मध्य  व्यापार  तथा  परिवहन  की  नई  संधि  के  उपबन्धों  की  क्रियान्विति  का  पुनरीक्षण  करने  के

 लिये  भारत  नेपाल  संयुक्त  पुनरीक्षण  समिति  की  बैठक  नई  दिल्‍ली  में  28,  29  जनवरी  1972  को

 हुई  ।  नेपाल  के  परमश्रेष्ठ  महाराज  के  प्रसामधिक  निवन  का  दुखद  समाचार  प्राप्त  होने

 पर  बातचीत  स्थगित  करनी  पड़ी  थी  ।  संयुक्त  पुनरीक्षण  समिति  की  दूसरी  बैठक  काठमांडू  में

 होगी  ।

 भाखड़ा  बांध  से  निष्कासित  लोगों  का  पुनर्वास

 3175.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  सिचाई  ate  विद्यूत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ि

 क्या  सरकार  को  इस  अ्ाद्य  का  एक  ज्ञापन  प्राप्त  gat  है  कि  भाखड़ा  बांघ  से

 निष्कासित  लोगों  को  ठीक  ढंग  से  नहीं  बराया  गया  श्रौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिंचाई  att  विद्यात  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बैजनाथ  :  श्रौर  :  भाखड़ा

 ्  के  कुछ  विस्थापितों  को  बहुत  पहले  1958-59  में  हिसार  जिले  में  फिर  से  बसाथा  गया  ।

 हाल  उनसे  एक  जिसमें  कुछ  कठिनाइयां  बताई  गई  प्राप्त  भाखड़ा  पुनर्वास
 समिति  की  सिफारिश  के  जिसमें  जनता  के  भी  प्रतिनिधि  उन्हें  पुनर्वास  सम्बन्धी  नेक
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 सुविधाएं  प्रदान  की  गई  ।  भाखड़ा  बांध  के  सभी  विस्थापित  व्यक्तियों  को  फिर  से  बसा  दिया  गया

 है  अर  किये  गये  वायदे  के  म्रनुसार  उन्हें  पुरी  सुविधाए  दे  दी  गई  हैं  fas  कुछ  मामलों  में  कुछ

 कानूनी  कठिनाइयों के
 जिनके  सम्बन्ध  में  भाखड़ा  प्रबंधक  als  सम्बन्धित  राज्यों  के

 qua  से  जांच  कर  रहा  विस्थापितों  के  नाम  भुसि  के  मालिकाना  भ्रधघिकारों  का  श्र  तरण  नहीं

 किया  गया  है  ।

 क्षेत्र  में  स्टेशनों  से  नमक  भरने  के  लिए  माल  डिब्बे

 3176,  श्री  बेकरिया  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  कच्छ  क्षेत्र  में

 स्टेशन  से  नमक  भरने  के  लिए  माल  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ाने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 रेल  मन्त्री  ब्झे०  :  ऊची  अग्रता  वाले  यातायात  की  ढुलाई  को  तरजीह

 देने  के  लिए  रेलवे  द्वारा  दिये  गये  aa  के  भ्रनुरूप  कच्छ  क्षेत्र  के  स्टेशनों  से  नमक  के  श्रधिक  से

 अ्रघिक  लदान  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  1  1971  से  1972  तक
 ~

 वी  अवधि  में  इस  क्षेत्र  के  स्टेशनों  से  बड़ी  लाइन  के  5835  श्रौर  मीटर  लॉइन  के  8554  माल

 डिब्बों  में  नमक  का  लदान  किया  गया  |

 दिल्‍ली  डिवीजन  के  नैमितिक  कर्मचारियों  को

 3177.  श्री  बी०  पी०  सौय  :

 श्री  चन्द्रिका  प्रवाद  :

 बया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  डिवीजन  में  कुछ  नैमितिक  कमेंचारियों  की  जांच  पड़ताल  रेलवे  विभाग

 द्वारा  की  जाती  है

 यदि  तो  सिगनल  इस्पैक्टर  किशन  ब्लाक

 इस्पैक्टर  दिल्‍ली  के अ्रघीन  काम  करने  वाले  नैमितिक  कमंचारियों  श्रौर

 दिल्‍ली  डिवीजन  के  सिगनल  तथा  दूरसंचार  विभाग  में  frat  कोय  के  अन्य  कम्मचारियों  की

 संख्या  कितनी  है  जिन्हें  जांच-पड़ताल  के  लिए  gear

 इस  कार्य  के  लिए  क्या  सिद्धान्त  श्रपनाए  जाते  श्रौर

 कया  कुछ  नमित्तिक  कर्मचारियों  को  जांच-पड़ताल  के  लिए  बनाई  गई  सूची  में  शामिल

 नहीं  किया  जाता  श्रौर  यदि  तो  क्यों  ?

 रल  मंत्री  के०  :  से  :  दिल्‍ली  मण्डल  में  चौथी  श्रेणी  के  कुछ

 पदों  को  उन  नेमितिक  मजदूरों  तथा  एवजी  कमंचा  रियों  द्वारा  भरने  का  विचार  हे  जिन्होंने  कम  से

 कम  छः  महीने  की  सेवा  पुरी  कर  ली  है  ।  लेकिन  इनਂ  पदों  को  भरने  से  पहले  एक  परख  समिति

 उनकी  उपयुक्तता  की  जांच  करेगी  ।  परख  के  लिए  अभी  तक  किसी  को  नहीं  बुलाया  गया  है

 सिगनल  निरीक्षक  लाइन  ate  ब्लॉक  निरीक्षक

 के  भ्रधीन  काम  करने  वाले  नंमित्तिक  मजदूरों  को  परख  के  लिए  निर्माण  संगठन  द्वारा

 अलग  से  बुलाया  जा  रहा  है  ।

 सिगनल  तथा  दूर  संचार  विभाग  के  कमंचारियों  में  श्रसंतोष

 3178.  श्री  बी०  पी०  सोय॑  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ४1
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 क्या  कमंचारियों  की  छंटनी  श्रौर  पदावनति  के  मामलों  पर  पुर्वोत्तर  रेलवे  के  सिगनल

 तथा  दूर  संचार  विभाग  के  कर्मचारियों  में  श्रसंतोष

 यदि  तो  विभिन्न  वर्गों के  कुल  कितने  कमंचारियों  की  छंटनी  की  गई  तथा

 fear  व्यक्तियों  की  पदावनति  की  श्रौर

 कमंचारियों  में  श्रसंतोष  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  क्य  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है
 ?

 रेल  मंत्री  के०
 :

 से
 :

 काम  की  मात्रा  में  कमी  हो  जाने  के

 काररा  निम्नलिखित  कोटियो ंसे  सम्बन्धित  क  संगठन  के  51  कनिष्ठतम  कर्मचारियों  की

 छंटनी  की  गयी :

 यांत्रिक  सिगनल  श्रचुरक्ष क

 राजगीर  11

 लुहार  15.0

 बढ़ई

 पटर

 12 हथौड़ा  वाले

 इन्हें  बैकल्पिक  नियुक्ति  प्रदान  की  गयी  है  ।

 बम्बई  के  फिल्म  डिस्ट्रीब्यूटसਂ  को  जारी  किए  गए  श्रायात  लाइसेंस

 3179.  श्री  इन्द्रजीत  गप्त  :  वया  fadar  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बम्बई  के  जनरल  फिल्म  डिस्ट्री ब्यूट सें  को  4  वर्ष  के  लिये  प्रति  ag  भारत  में

 वारिज्यिक  प्रदर्शन  के  लिये  ब्रिटेन  में  निर्मित  18  फिल्‍मों  का  arma  करने  के  faa  लाइसेंस  दिये

 गये  हैं  ;

 इसके  परिणामस्वरूत्र  कितनी  राशि  ब्रिटेन  को  भेजी  जायेगी

 क्या  ऐसे  ही  करारों  के  arene  पर  किसी  wa  भारतीय  कम्पनी  ने  यूरोपीय

 निर्माताओं  से  फिल्में  ara  करने  हेत  लाइसेंस  के  लिये  श्राबेदन  किया  था  जिसे  अस्वीकृत  कर  दिया

 गया  अर

 यदि  तो

 फिल्म
 डिस्ट्रीब्युटसंਂ  के  साथ  इस  प्रकार  का  भेदभाक्पुरणं

 पक्षपात  किये  जाने  के  क्या  कारा हैं

 रकार  ने
 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  ए०  सी०

 जी
 ब्रिटेन  &  फिल्मों  के  ग्रायात  के  मसस  जनरल  फिल्म  डिस्ट्रीब्यूटर्स  के  साथ  18-1-71  को  एक
 करार  किया  ।  यह  करार  चार  वर्ष  तक  चलना  है  ।  श्रायात  की  जाने  वाली  फिल्मों  की  संख्या  का

 करार  में  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  सर्वोतम  श्रायात  वर्ष  के  50%  कोटे  के

 प्राघार  पर  फिल्में  ग्रायात  करने  का  हक  होगा

 भारतीय  पार्टी  को  ब्रिटिश  फिल्मों  के  संभरक  dad  कोम्पशन  इन्टरनेदशानल  फिल्म्स
 लिमि  fara  को

 देय  निवल
 में  से  भेजी  जाने  वाली  arf प्रत्येक  wet  वर्ष के  लिए
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 50,000  रु०  azar  ag  के  लिए  10,00,000  रु०  तक  सीमित  होगी  ।  शेष  राशि  करार  की  दातों

 के  झ्रनुसार  भारत  में  उपयोग  हेतु  रुकी  रहेगी

 जनरल  fae  डिस्ट्रीब्यूट्स  बम्बई  के  :  थ
 बा

 करार  किये  जाने  तक

 किसी  भी  भारतीय  कम्पनी  ने  प्रायात  के  लिए  श्रांवेदन  पत्र  नहीं  भेजा  था  ।  बाद  में  एक  पार्टी

 ने  aaa  लाइसेंस  के  लिए  maar  पत्र  भेजा  है  ।

 aa  सरकार  की  केवल  राज्य  व्यापार  निगम  के  मोध्यम  से  फिल्में  aaa

 करने  की  सिवाय  उस  के  जबकि  कोई  विशेष  करार  पहले  से  चल  रहा  हो

 Complimentary  Passes  to  Private  Persons

 3180.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Shari  Narendra  Singh  Bisht  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  issued  Complimentary  pass  es  to  some  private  persons
 to  enable  them  to  travel  by  rail  free  of  charge;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  persons  to  whom  these  facilities  have  been  provided  ard

 the  categories  of  the  passes  issued  to  them;

 (0)  The  criteria  observed  by  Railways  for  issuing  such  complimentary  passes;  and

 (d)  the  estimated  loss  suffered  by  Railways  as  a_  result  of  these  facilities  during  the

 last  three  years,  year-wise  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  Yes.

 (b)  A  statement  is  attached.  [Placed  in  Library.  See  No.  L.T.  1795/72]

 (c)  Complimentary  card  passes  are  issused  to  individuals/organisations,  who  deserve

 them  on  the  basis  of  the  work  that  they  do  either  for  the  Railways  or  the  country.

 (d)  There  has  been  no  lors  to  the  Government.

 दरभंगा  से  पहलेजाघाट  तक  पहले  से  चल  रहे  शयनयान

 के  स्थान  पर  दूसरा  शयनयान  चलना

 3181,  श्री  भोगेन्द्र  का :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ८

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  दरभंगा  से  पहलेजाघाट  तक  चलने  वाले  शयनयान  में  ग्बथ |

 बहुत  छोटी  जिपसे  यात्रियों  को  aafaar  होती

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्ते  शयनयान  के  स्थान  पर  दूसरा  शयनयान

 चलाने  का  है  जिसमें  सामान्य  माप  की  प्बथे ह  शर

 नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  के ०  :  से  :  दरभंगा पहलेजाघाट  खण्ड  पर  प्रयुक्त

 मीटर-गेज  शयनयान  डिब्बों  की  दो  शायिकाएਂ  1524  fFo  मी०  लम्बी  श्रौर  508  मि०  मी ०

 चौड़ी  हैं  ।  एक  वैकल्पिक  नमूने  को  जिसमें  शायिकाएਂ  1930  मि०  मी०  लम्बी  श्रौर  570  मि०  मी०

 चौड़ी  होंगी  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ।  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  श्रधिक  पुराने  के  उपलब्ध  24

 डिब्बों  को  arg  श्रौर  दशा  के  झ्राघार  पर  शीघ्र  ही  बदल  दिया  जायेगा  |
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 तृतीय  श्रेणी  के  झयनयान  सहित  जयनगर  से  पहलेजाघाट

 तक  तीब्र  गति  वाली  यात्री  गाड़ी  का  चलाया  जाना

 3182.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  को

 जयनगर  से  पहलेजाघाट  तक  तीब्र  गति  वाली  यात्री  जिसमें  तृतीय  श्री

 का  शयनयान  भी  शासिल  चलाने  के  लिये  श्रभ्यावेदन  मिले  हैं  ate  यदि  तो  इस  पर

 सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्री  Fo  ;  जी  लेकिन  बहुत  कम  मात्रा  में  होने  वाले  थू

 यातायात  को  देखते  हुए  जयनगर  ग्रौर  पहलेजाघाट  के  बीच  एक  सीधी  गाड़ी  चलाना  ्रार्थिकਂ

 eftz  से  उचित  नहीं  पाया  है  ,  इन  स्टेशनों  के  बौच  तीसरे  दर्जे  का  एक  थू  सवारी  डिब्बा

 पहले  से  ही  चल  है  ।  जब  श्रौर  जैसे  ae  अधिक  दायनयान  उपलब्ध  होनें  इस  थू

 सवारी  डिब्बे  के  बदले  तीसरे  दर्जे  का  शयनयान  चलाया  जायेगा  ।

 कलकला  से  मधुबनी  तक  पहुँचने  सें  पासंल  को  लगा  समय

 3183,  श्री  भोगेन्द्र  स्का  क्या  रेल  a  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 साधारणतया  कितने  समय  में  पासंल  कलकत्ता  से  मधुबनी  (qattz  पहुंचाते

 हैं  ;

 कलकत्ता  के  पूसा  रोड  बुकिंग  कार्यालय  पर  2  1972  को  बुक

 किये  गये  gra a  मधुबनी  कब  पहुंचे  ;  भ्रौर

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  के०  :  कलकत्ता  से  मधुबनी  को  बुक  किये  गये  पासंलों  के

 लिए  सामान्य  पारगमन  समय  बुक  किये  जाने  वाले  दिन  को  छोड़कर  चार  दिन  है  ।

 पुसा  रोड  नामका  कोई  बुकिंग  कार्यालय  नहीं  है  ate  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सही

 नाम  रूसा  रोड  है  कलकत्ता  के  रूसा  रोड  सिटी  बुक्तिग  कार्यालय  (qa  से  2

 1972  को  बुक  किये  गये  पासंल  मधुबनी  15  1972  को  पहुंच  गये  थे  ।

 पर्याप्त  संख्या  में  फिट  खाली  पार्सल  डिब्बों  के  उपलब्ध  न  होने  के  ate  बहुत  ग्रघिकਂ

 समय  लग  गया  ale  वे  मीटर  अमान  के  डिब्बे  में  यानान्तररा  के  बाद  बरौनी  जंक्शन  पर  भी

 wR  पड़  रहे  क्योंकि  इंजनों  की  श्रस्थायी  कमी  के  कारण  qTa a  गाड़ी  नहीं  चल  रही  थी  ।

 माल  के  परिवहन  में  हुई  हानि/क्षाति  के  लिए  दावा

 3184,  शी  मंनोरंजन  हाजरा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  एक  aftrarey  द्वारा  बड़ा  जामदा  से  नई  दिल्‍ली  के  मध्य  माल  के

 ढुलाई  में  हुई  हानि  के  लिए  दावे  करने  के  बारे  में  1970  के  रेलवे  गजट  में  area  रेलवे

 एण्ड  दि  कामन  मैन  दि  सिक्स्थ  ईयर  क्राई  फार  जस्टिसਂ  aga  के  म्रन्तर्गत  प्रकाशित  समचार

 की  ait  दिलाया  गया  श्रौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्री  Fo  :  जी  ati  उल्लिखित  समाचार  1970  के

 भारतीय  रेलवे  गजट  में  छपा  है  । NS
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 लिखित

 उक्त  समाचार  में  1964  में  बुक  किये  गये  परेषण  के  बारे  में  दावे  का

 टारा  उत्तर  रेलवे  द्वारा  न  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  शिकायत  की  गयी  है  ।  इस  दावे  से  सम्बन्धित

 मूल  फाइल  उत्तर  रेलवे  द्वारा  नियमों  के  श्रनुसार  समय  सीमा  के  wars  नष्ट  कर  दी  गयी

 फिर  भी  ,  दावा  सूचक  रजिस्टर  से  यह  ज्ञात  gar  है  कि  बड़ा  जामदा  से  नयी  22-7-1964

 की  रेलवे  रसीद  त०  83981  पर  470  रु०  का  दावा  28-4-1965  को  श्रस्वीक़ृत  कर  दिया  गया

 था  ।  उत्तर  रेल  प्रशासन  से  कहा  गया  है  कि  दावेदार  की  व्यक्तिगत  सुनवाई  की  जाये  ।

 गुन्टूर-हुबली  तथा  गुन्तकल-सिकन्दराबाद  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलना

 3185.  श्री  के०  कोदंडारामी  रेडडी  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  क्या

 गुन्टूर  हुबली  लाइन  तथा  गुन्तकल-सिकन्दराबाद  लाइन  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 है झ्र  यदि  at,  तो  ऐसा  कब  किया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्री  के०  :  गुंटूर-हुबली  खण्ड  के  गुन्तकललु  से  हास्पेट  तक  के  भाग

 में  एक  समानान्तर  बड़ी  लाइन  पहले  से  मौजूद  है  ।  गुन्तकल्लु-गुंदूर  खण्ड  की  मीटर  लाइन

 से  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  यातायात  सर्वेक्षण  का  काम  श्रौर  मिरजलो

 मामु  गोशा  शर  अलनावर-डॉडेली  खडों  के  श्रामान  परिवतेन  की  पिछली  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के

 तीकरण  का  काम  1972--73  के  बजट  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।  जहां  तक

 सिकन्दराबाद  खंड  का  सम्बन्ध  एक  पृथक  बड़ी  लाइन  के  यातायात  सर्वेक्षण  का

 काम  1972-73  के  बजट  में  शामिल  किया  गया  है  क्योंकि  वर्तेमान  मीटर  लाइन  को  हटा  देना

 सम्भव  नहीं  है  ।  सर्वेक्षणों  के  पूरा  हो  जाने  तौर  उनके  परिणामों  का  पता  लग  जाने  के  बाद  इन

 परियोजनाओं  पर  ant  र  विचार  किया  जायेगा  |

 रायलसीमा  में  मीटर  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  सें  बदलता  तथा  नई  लाइनें  बिछाना

 3186.  श्री  के०  कॉंद्धडारामी  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 गयलसीमा  पिछड़े  क्षेत्र  में  मीटर  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  तथा  नई  लाइनें  बिछाने  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 रेल  मंत्री  Ho  :
 धर्माव  रम-बेंगलूरु  खंड  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  atx

 गुन्तकल्लु  श्र  धर्मावरम्‌  के  बीच  एक  समानान्तर  बड़ी  लाइन  का  एक  मिली  जुली  परियोजना  के

 रूप  में  निर्माण  का  काम  जारी  है  ।  साथ  ही  इन  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण  करने  का  भी  प्रस्ताव हैं  ।

 (i)  गुन्तकल्लु-गु  टूर  मीटर  लाइन  खंड  को  बड़ी  लाइनी  मे  बदलना  शौर

 (ii)  गुन्तकल्लु  से  सिकन्दराबाद  तक  एक  नयी  बड़ी  लाइन  का  निर्माण

 सर्वेक्षण  पुरे  हो  जाने  श्रौर  उनके  परिणाम  मालूम  हो  जाने  के  बाद  ही  इन

 योजनाश्रों  पर  wer  विचार  किया  जायेगा  |

 केरल  सें  सिचाई  afzatsara

 3187.  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन  :  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  इस  समय  केरल  राज्य  की  सिंचाई  क्षमता  कितनी  है  ?

 सिचाई  श्रौर  fara  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बैजनाथ  :  भ्रनुमान  लगाया  गया

 है  कि  इस  समय  केरल  में  श्रौर  गध्यम  सिंचाई  परियोजनाप्रों
 से

 लगभग  3:6  लाख  हेक्टेयर

 भ्र  लघु  सिंचाई  स्कीमों  से  लगभग  27.0  लाख  हेक्टेयर  भूमि  को  सिंचाई  सुविधाए  उपलब्ध  हैं  ।
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 ey  ी  सि छा  बह  ह  ह  चे  का  निर्यात

 3188.  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन  :  क्या  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  काली  मिर्चे  का  देश-वार  क्रितनी  मात्रा  में  निर्वात  fear  गया  गत  वर्ष  उससे  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  ?

 fade  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Vo  सो०  :  वर्ष  1970  71  के  दौरान

 कॉली  fag  के  निर्यात  का  देशवार  ब्यौरा  तथा  उससे  श्रजित  विदेशी  मुद्रा  दशनि  वाला  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  प्रन्थालय  में  रखा  गया  ।  दखिये  सख्या  Wao  ठी ०  1796-

 72]  वर्ष  1971-72  के  निर्धात  vias  श्रभी  तक  प्रकादित  नहीं  हुए  हैं  ।

 दक्षिण  रलवे  की  मीटर  लाइन  की  गाड़ियों  सें  झा  नयानों  की  वृद्धि

 3189,  श्रीमती  aia at  तनकप्पन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार

 ने  दक्षिण  रेलवे  की  मीटर  लाइन  की  गाड़ियों  में  शयनयानों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  निणुय

 किया  है  ?

 रेल  मंत्री  के०  :  जी  दायनयानों  की  उपलब्धता  के  श्रनुसार  सभी

 रेलों  पर  ।

 Fixation  of  Seniority  of  Different  Categories  of  Employees  on  Promotion

 319°.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 State:

 (a)  the  manner  in  which  the  seniority  of  the  Railway  employees  working  on  different

 posts  in  different  pay-scales  is  determined  when  they  are  appointed  or  promoted  to  higher
 posis  carrying  higher  pay  scales  after  passing  suitability  test  and  trade  test;

 (b)  whether  this  seniority  can  be  changed  at  any  time;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  Rules  regarding  seniority  of

 Rai'way  emplyees  are  ccntained  in  the  Indian  Railway  Establishment  Manual,  copies  of
 which  are  available  in  the  Parliament  Library.

 (b)  &  (c)  :  The  powers  to  arrend  or  modify  the  rules  of  seniority  vest  in  the  autho-
 rity  competent  to  frame  such  rules

 Bichhia  Project  Report

 3191,  Shri  Natbu  Ram  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  plea-
 sed  to  state  :

 (a)  the  date  when  the  project  report  cf  Bichhia  project  was  received  by  the  Ceutral
 Government  from  the  Madhya  Pradesh  Government  for  technical  examination  21170  its  pre-
 sent  position;

 (b)  the  reasons  for  delay  in  gtving  clearance  to  the  said  project;  and

 (c)  the  catchment  area  at  Bichhia  which  the  project  will  tap  and  its  percentage  to
 total

 catchment
 area  of  Narmada

 basin.?
 The  Deputy  Minister  in  the  M  inistry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  N.  Kureel)  :

 (a)  to  (c):  The  Bichia  Tank  Project  Report  was  reccived  on  the  29th  October,  1968.  Tech-
 nical  examination  of  the  Project  has  been  completed.  Though  the  Bichia  Tank  Project commands  a  very  small  catchment  of  7.5  sq.  miles,  Goverment  of  India  do  not  consider  it
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 appropriate  to  accept  for  implementation  any  new  projects.  whether  major  or  medium,  in

 any  State  in  the  Narmada  Basin  (38000  sq.  miles)  when  the  Narmada  Water  Dispute  is  under

 adjudication  by  a  Tribunal.

 Irrigation  Resources  available  in  Mandla  Distt.  (M.  P.)

 3192.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state  the  present  irrigation  resources  available  in  the  tribal  District  of  Mandla,

 Madhya  Pradesh  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  N.  Kuree)) :
 The  State  Government  have  reported  that  34  irrigation  schemes  with  a  potential  of  9567

 acres  have  been  completed  and  that 3  schemes  with  a  potential  of  7190  acres  are  under

 construction.

 Bodhghat  Project  Report

 3193.  Shri  Natku  Ram  Ahirwar  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  plea-
 sed  to  state:

 (a)  the  date  when  the  Project  Report  of  the  Bcdhghat  Project  was  received  by  the
 Central  Government  from  the  Government  of  Madhya  Pradesh  and  the  present  position  of
 its  technical  examination;  and

 (b)  the  power  generating  capacity  and  other  features  of  the  Bodhghat  Project  ?
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  N.  Kureel)  :

 (a)  The  Project  Report  on  the  Bodhghat  was  received  by  the  Central  Government  in  August,
 1970.  The  Scheme  was  considered  by  the  Advisory  Committee  for  Irrigation,  Flood  Con-

 trol  and  Power  Projects  at  its  meeting  held  in  May,  1971  and  found  technically  feasible.

 However,  in  view  of  the  inter-State  angle  involved,  consultation  with  Orissa  Government
 was  considered  necessary  before  the  project  could  be  accepted  for  implementation.

 (b)  The  project  will  utilise  the  waters  of  the  Indravati  River  and  comprises  the  ins-
 tallation  of  three  generating  sets  of  80  MW  eaco  utilising  a  head  of  about  110  metres  to

 generate  about  70  million  units  annually.

 faata  लक्ष्यों  के  बारे  में  एकाधिकार  TANT  की  सिफारिदों

 3194,  श्री  श्रीकिशन  मोदी  :  बया  fader  दर  पार  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एकाधिकार  श्रायोग  ने  सरकार  को  यह  परामर्श  दिया  है  कि  श्रौद्योगिक  लाइसेंस

 मांगते  वाले  उपक्रमों  के  निर्यात  को  वास्तविक  seared  पर  नियत  कर  दिया  wiz

 क्या  सरकार  ने  परामशं  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  जी  ati  एकाधिकार

 ara  ने  दिनाँक  25  के  श्रपने  प्रतिवेदन  में  मेरस  faa  मैटलिक्स  लि०  के  मामले  में

 wey  बातों  के  साथ  साथ  यह  सुभाव  दिया  हैं  कि  सरकार  को  निर्यात  की  प्रतिशतता  एक  ऐसे  स्तर

 पर  निर्धारित  करनी  चाहिये  जो व्यवहार  में  प्राप्त  हो  सके  ।

 यह  प्रतिवेदन  सरकार  के  कम्पनी  कायें  विभाग  में  विचाराधीन  है  ।

 Project.Report  of  Bargi  Dam  on_River  Narmada

 3195,  Shri  Hakam  Chand  Kachwai  :  Will  [the  Minister  of
 Irrigation

 and  Power  be

 pleased  to  state  :

 (a)  when  the  Project  Report  of  Ba  rgi  Dam  on  river  Nar  nada  received  by  the

 Central  Government  from  the  Government  of  Madhya  Pradesh  and  whether  it  has  teen
 2 नकी  Advis  िक वक (1 #िह2* cleared  by  the  Techn  I@dal  AQGVIS  ory  Co  द  bow  ald
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 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Th:  Deputy  Minister  in  the  Min  stry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  N.  Kureel)  :

 (a)  &  (b)  :  The  Project  Report  of  Bargi  was  received  on  the  22nd  February,  1969.  The
 Project  was  considered  by  the  Technical  Advisory  Committee  on  6th  September,  19.9  and
 considered  acceptable  subject  to  the  condition  that  the  comments  of  Central  Water  and

 Power  Commission  and  the  Ministry  were  complied  with.  This  has  also  since  been  done  by
 the  state  Government.

 The  Project  could  however  not  be  accepted  far  inclusion  in  the  developmental  plans
 of  Madhya  Pradesh,  as  it  has  been  objected  to  by  the  Government  of  Gujarat  and  the  Nar-
 mada  water  dispute  is  under  adjudication.

 उत्तर  प्रदेश  के  लिए  विद्यू/त  daa  का  श्रायात

 3196,  श्री  नरेख  fag  बिष्ट  सिचाई  श्रौर  घिद्य/त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 FAT  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  प्रस्ताव  भेजा  है  कि  1973-74

 में  श्राने  वाले  विद्युत  संकट  से  राज्य  को  बचाने  के  लिये  60  करोड़  रुपये  की  लागत  वाले  कम  से

 कम  400  मेगावाट  वाले  विद्युत  संयंत्र  का  प्रायात  किया  जाये  अर  उसे  ट्नं  कीः  श्राघार  पर

 तुरन्त  लगाया
 श्रौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  श्र  विद्यत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जनाथ  :  जी  हां  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  साथ  परामशं  करके  इस  प्रस्ताव  की  जांच  हो  रही है  ।

 रेलवे  में  कमंचारीਂ  की  घोषरणा

 3197.  श्री  प्रवीर  सिह  सोलंकी  :

 श्री  चन्द्रिका  प्रसाद

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  के  प्रत्येक  मण्डल  में  उन  प जीकृत  कार्मिक  के  नाम  क्या  हैं

 जिन्होंने  प्रशासन  को  श्रब  तक  श्रावेदन  पत्र  दे  दिये  कि  say  पदाधिकारियों  को  रक्षित

 गी कमचार  के  रूप  में  मान्यता  दी  जाये

 उन  पदाधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनको  घोषित

 कर  दिया  गया

 ऐसे  प  ated  कार्मिक  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  Waet-G@a  अभी

 भी  प्रशासन  के  पास  श्रनिर्णीत  पड़े

 उनके  झ्रावेदन  पत्रों  पर  कब  निर्णय  किया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्री  के०  :  से
 :

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  सभा
 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 रेलवे  कमंच  रियों  की  वर्ग-वार  कामिक  को  मान्यता

 3198.  att  प्रवीर  fag  सोलंकी  :

 श्री  चन्दिका  प्रसाद  :

 कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  प्रशासन  ने  रेलवे  कर्मचारियों  के  वरगं-वार  कार्मिक  संघों

 को  मान्यता  नहीं  दी

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारणा

 क्या  रेलवे  प्रशासन  ने  1971  में  रेलवे  के  श्री  दो  के  श्रघिकारियों  की  एसोसिएशन

 को  मान्यता  प्रदान  की  श्रौर

 यदि  तो  कार्मिक  संघों/एसोसिएदनों  की  दो  श्रे  शियों  के  बीच  भेदभाव  बरतने  के

 क्या  कारण हैं  ?

 रेल  मंत्री  के ०  :  रेलों  पर  किसी  भी
 संघ/एसोसिएदानों

 को  कोटियों

 के  श्राघार  पर  मान्यता  नहीं  दी  गयी  है  |

 रेलों  पर  खण्डों/श्रेणी  के  श्राघार  पर  संघों  को  मान्यता  देने  से  उनकी  संख्या  बढ़ती

 जायेगी  are  परिणामस्वरूप  ट्रेड  युनियनें  टुकड़  हो  जायेंगी  ।

 1971  से  पहिले  ही  क्षेत्रीय  रेलों  पर  द्वितीय  श्रेणी  के  श्रधिकारियों  के  एसोसिएशनों

 को  मान्यता  दे  दी  गयी  है  ।  1971  में  भारतीय  रेल  क्लास  पा  श्राफीसजें  फेडरेशन  को  जिससे  ये

 क्षेत्रीय  एसोसिएशन  सम्बद्ध  हैं  मान्यता  दे  दी  गयी  ।

 wet  के  भाग  में  रेल  की  संघों/एसोसिएशनों  में  श्रेणी  का  श्र

 कर्संचारियों  के  उस  भिन्न  वर्ग  से  है  जो  कि  किसी  विशेष  श्र  णी  से  सम्बद्ध  wa  कि  स्टेशन

 ड्राइवर  इत्यादि  ।  राजपत्रित  श्रघिकारियों  में  भी  freq  एसोसिएदानों  को  श्रेणी  के

 अझाधार  पर  मान्यता  नहीं  दी  गयी  है  ।  जिन  क्लास  11  झ्राफिसजं  एसोसिएशनों  को  मान्यता  प्रदानਂ

 की  गयी  है  वे  इन्जीनियारिंग  परिवहन  जैसी  कोटियों  पर  श्राधारित  नहीं

 किन्तु  सभी  रेलों  के  सारे  विभागों  से  बने  क्लास  ॥  श्राफीसजं  एसोसिएशन  हैं  ।  इन  एसोसिएशनों

 को  उसी  प्रकार  मान्यता  प्रदान  की  गयी  है  जिस  प्रकार  कलाप  ae  1४  के  रेल  कर्मचारियों

 के  मिश्रित  एसोसिएशनों  को  दी  जाती  है  ।  इस  प्रकार  इसमें  कोई  भेद-भाव  नहीं  है  ।

 पार षण  ate  वितरण  में  विद्य,त  की  क्षति

 3201.  श्री  एव०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  सिचाई  ate  fara  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  विद्युत  के  पारेषण  पौर  वितरण  होने  वाली  क्षति  निरन्तर  बढती  जा  रही

 है

 यदि  तो  ऐसी  क्षति  के  क्या  कारण  वह  कितनी  होती  है  ate  किन-किन

 राज्यों  में  भारी  क्षति  होने  का  कब-कब  पता  लगा  झौर

 इसे  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?
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 सिचाई  शर  विद्य,/त  मन्त्रालय  में  STAeAY  बेजनाथ  :  से  :  देश

 में  परिणमन  )  ate  वितरण  से  होने  बाला  जो  नुकसान  1963-69  में  खपत

 के  लिये  उपलब्ध  ऊर्जा  का  181  प्रतिशत  उसमें  1969-70  जब  यह  प्रतिशत  सिफ  16°83

 कम  होने  की  प्रवृत्ति  देखी  गई  ।  श्रान्घ्र  जम्मू  प्रौर

 उत्तर  हिमाचलਂ  मणिपुर  ate  त्रिपुरा  में

 नुकसान  अखिल  भारतीय  wad  से  श्रघिक  थे  ।  तथाकथित  नुकसान  की  एक  निश्चित  मात्रा  विद्यूतਂ

 के  पारेषण  में  निहित  होती  है  चू  कि  कुछ  ऊर्जा  की  खपत  विद्यू/त  के  पारेषण  के  दौरान  हो  जाती

 है  ।  अ्रधिक  भारी  नुकसान  मौजूदा  पारेषण  ate  वितरण  प्रणालियों  के  अ्रघिभारित  होने  के  कारण

 हैं  कयोंकि  वे  उन  बृहद  भारों  जिनका  निर्माण  देश  में  सदर  क्षेत्रों  में  हो  रहा  वहन  करने  के

 लिए  पर्याप्त  नहीं  होतीं  ।  श्रनेक  में  पर्याप्त  उच्च  azar  लाइनों  के  प्रभाववश  निम्नस्तर

 वोल्टताग्रों  पर  लम्बी  दूरियों  में  विद्यु/त्त  का  बड़ी  मात्रा  में  पारेषण  करना  पड़ा  श्रौर  इसके  कारण

 पारेषण  से  होने  वाले  नुकपान  में  वृद्धि  हुई  है  ।  ales  घाटों  का  कारण  कुछ  हृद  तक  ऊर्जा  की

 चोरी  भी  है  ।  अतिरिक्त  उच्च  बोल्टता  पारेषण  लाइनों  का  कार्य  चौथी  योजना  में  ही  हाथ  में  लिया

 जा  रहा  है  शौर  विभिन्‍न  राज्यों  में  नुकसान  में  कमी  लाने  के  लिये  क्रमबद्ध  प्रयत्न  जा  रहे  हैं  ।

 क्षेत्रीय  ्राधार  पर  राज्य  विद्युत  प्रणालियों  के  एकीकृत  प्रचालन  से  भी  पारेषण  ate  वितरण  में

 होने  वाले  नुकसान  में  कमी  लानें  में  सहायता  मिलेगी  |  कुछ  राज्यों  में  ऊर्जा  की  चोरी  के

 को  पकड़ने  आर  उनकी  जांच  करने  के  लिये  सतकंता  संगठनों  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 उत्पादन  योजना ें

 3202.  श्री  एस०  श्रार०  दामाशी  :  क्या  लिचाई  शौर  विद्य,/त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 चौथी  योजना  में  कितनी  विद्यू/त  उत्पादन  योजनाएं  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पिछड़  गई

 हैं  श्रौर  उसके  क्या  कारण

 क्या  श्रागामी  दो  योजनाओं  की  श्रवधि  में  faa  की  श्रावश्यकताश्रों  की  कोई  योजना

 बनाई  गई  है  भ्रौर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  श्रौर

 उनको  क्रियान्वित  करत  के  लिये  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 सिचाई  श्रौर  विद्यत  मस्त्रालय  में  Bay  बेजनाथ  लगभग  कुल

 27.0  मिलियन  किलोवाट  की  बीस  विद्यूत-जनन  स्कीमों  उनके  चालू  किये  जाने  के  कायेक्रम

 पीछे  रह  जाने  की  संभावना  है  ate  उन्हें  संयन्त्र  श्रौर  उपकरण  की  प्राप्ति  में  विलम्ब  ie

 कुछ  हुद  तक  सिविल  निर्माण  कार्यों  की  घीमी  प्रगति  के  कारण  चौथी  योजना  के
 बाद

 की  भ्रवधि

 में  ले  जाया  जाएगा  ।

 सिंचाई  att  बिद्य/त  मन्त्रपलय  ने  पांचवीं  योजना  (1976-7/)  के  अन्त  तक  लगभग

 42  मिलियन  किलोवाट  की  ate  दश्क  (1980-81)  के  wer  तक  52  मिलियन  किलोवाट  की

 प्रतिष्ठापित  विद्यूत  जनन  क्षमत  की  श्रावंद्पकता  का  अनुमान  लगाया  है  ।  218  मिलियन

 वाट  की  श्रतिरिक्त  विद्युत  जनन  क्षमता  में  से  6-7  सिलियन  कि  oe पदना ट  संतत  स्की  मोंकी mix  151

 मिलियन  किलोवाट  नई  स्कीमों  की  होगी  ।'21:8  मिलियन  किलोवाट  क  ले  अतिरिक्त  क्षमता  में
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 8-6  सिलियन  किलोवाट  जल  118  मि  fara F. रि |  दि  ताप  से  ate  1-4  मिलियन

 वाट  पर  पाण  से  होगी  ।

 दशक  योजना  (1971  क्षेत्रीय  ग्राघार  पर  व्धार  कर  ली  गई  है  शर  उसमें  झेधिकतम

 विद्वसनीयता  at  किफायत  के  लिये  ऊर्जा  के  विभिन्‍न  स्रोतों  बीच  संतुलन  प्राप्त  करने  के  लिये

 प्रयास  किया  गया  है  ।  योजना  में  क्षेत्रीय  श्रसंतुलन  हटाने  का  प्रयास  भी  है  ।  fasta  स्कीमें

 निद्चित  कर  दी  गई  हैं  पौर  cay  faa a  संयंत्रों  श्रादि  जैसे  नये  तकनीकी  कार्य  सिमि

 लित  कर  लिए  गये  हैं  ।

 जबकि  1972-77  की  पांच  वर्षों  की  प्रवधि  के  दौरान  विद्यूत्त  विकास  के  विस्तृत  प्रस्ताव

 तैयार  किये  जा  चुके  दशक  योजन  की  शेष  wate  के  लिये  ate  छठी  योजना  के  अन्तिम

 वर्षों  (1981-84)  के  लिये  ऐसे  प्रस्ताव  dare  किये  जाने  शेव  रहते  हैं  ।

 विद्यतत्त  विकास  के  लिए  पांचवीं  योजना  के  प्रस्तावों  को  सरकार  द्वारा  श्रस्तिम
 आक ्र

 श्रभी  दिया  जाना  है  ।

 पुर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  में  कोयले  की  चोरी  में  श्रन्तग्र  स्त  रेलवे  श्रधिकारी

 3.03.  श्री  दिनेश  चंद्र  गोरवामी  :  वया  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कतिपय  उच्च क्या  गत  we  में  पुर्वोत्तर  रेलवे  में  कोय्ले  की  चोरी  के  मामले

 रेलवे  ग्रधिकारी  ग्रन्तप्रस्त  पाये  गये  श्रौर

 यदि  तो  उन  अधिकारियों  को  दण्ड  दिलाने  के  लिये  क्या  की  गई

 है
 ?

 रल  मंत्री  केन  हमम  रेलवे  के  कोयले  को  गर  कानूनी  तौर  पर  रखने  के

 कारण  रेल  सम्पत्ति  विरुद्ध  कब्जा  1966  के
 भ्रन्तगंत

 13  ara  1972  को

 रुगढ़  खाने  में  दो  रेलवे  खलासी  गिरफ्तार  किये  गये  थे  ।

 (@)  डिवरुगढ़  कारखाना  स्थित  रेल  सुरक्षा  दल  की  चौकी  में  रेल  सम्पत्ति  विरुद्ध

 ्रौर  उसकी  जांच  की 1966  के  ways  एक  मामला  दज  कर  लिया  गया

 जा  रही  है

 में  पटसन  मिलों  के  लिए  स्वीकृत  तकुभ्रों  की  संख्या

 201.  श्री  fasaatciaay  शास्त्री  बया  बिदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  ग्रासाम  में  पटन  मिलों  के  लिये  3,000  तकए  मंजर  किये  गये  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 aaa विदेश  व्यापार  मच्रालय  में  way at  ए०  सी०  तथा

 सहकारी  पटसन  नौगाँग  को  एक  श्राशय-पत्र  जारी  किया  है  जिसमें  150  करघे  लगाकर

 क्षमता  का  विस्तार  करने  की  श्रनुमति  दी  गई  है  ।  इससे  2120  श्रतिरिक्त  तकुए  लगाने  की

 इयकता  होगी  |  इसके  श्रासाम  के  पटसन  मिल  के  लिए  कोई  भी  तकश्ना  मंजर  नहीं  किया

 गया है  ।
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 उड़ीसा  के  लिए  माल  डिब्बों  की  कसी

 3205.  श्री  Sto  Fo  पंडा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  लोह  ग्रयस्क  खानों  को  लोह  श्रयस्क  की  ढलाई  लिए  वर्ष  में  श्रौसतन

 कितने  माल  डिब्बों  की  होती  है  श्रौर  उसम  अवधि  में  उनको  कितने  are  डिब्बे

 उपलब्ध  किये  जाते  श्रौर

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मन्त्री  के०  :  उड़ीसा  के  लोह  अयस्क  खानों  के  मालिकों  द्वारा

 1971-72  की  अ्रवधि  में  इस्पात  संयंत्रों  तथा  निर्यात  के  प्रयोजन  के  लिए  जितने  माल  डिब्बों  की

 मांग  की  गयी  उनकी  दैनिक  श्रौसतਂ  संख्या  788  थी  ।  इस  झ्त्रधि  में  सप्लाई  किये  गये  माल  डिब्बों

 की  दैनिक  श्रौसतਂ  संख्या  744  थी  |

 राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  रेल  पथ  तथा  अन्य  खंडों  की  गहरी  गर्त  के  जरिए

 पूर्वी  क्षेत्र  में  गाड़ियों  के  संचलन  को  प्रभावित  करने  वाली  समाज  विरोधी  तत्वों  की  विभिन्‍न

 विधियों  की  घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  पिछले  कुछ  महीनों

 से  रक्षा  सामानों  को  ढोने  के  लिए  उपयोग  में  लाये  जा  रहे  सिरे  के  डाले  गिरने  वाले  माल  डिब्बों

 को  धीरे  धीरे  फिर  से  परिशथ  पर  लाया  जा  रहा  है  ताकि  बड़ाजामदा  क्षेत्र  से  निर्वात  के  लिए

 mare  की  ढुलाई  की  जा  सके  ।  निर्यात  अयस्क  परिपथ  पर  ate  श्रधिक  बी  श्रौर  एक्स  माल

 डिब्बे  लगाये  गये  हैं  ताकि  पारादीप  पत्तन  को  माल  की  ढुलाई  after  की  जा  सके  |

 aaa  दि ग्ड  के  guaafad  eA at  की  ate  से  उन्हें  स्थायी  किये  जाने  के

 बारे  में
 पद्चिमी

 र  के  श्रजमेर  को  fear  गया  Qrqiaaat

 3206.  श्री  फतह  सिंह  राव  गायकवाड  :  क्या  रल  मंत्री  कलक  के  अराजपत्रित

 कर्मचारियों  की  are  से  उन्हें  स्थायी  किये  जाने  के  बारे  में  पश्चिम  रेलवे  के  उप-मुख्य  लेखाधिका

 अजमेर  को  दिये  गये  भ्रभ्यावेदन  के  बारे  में  8  1971  के  अतारांकित  प्रदन  संख्या  1608  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमेंचारियों  द्वारा  दिये  गये  भ्रभ्यावेदन  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया  गया

 यदि  at,  तो  उस  पर  क्या  fra  लिया  गया  है  ?

 रेल  मन्त्री  Fo  हनुमन्तेथा  श्रौर  :  स्थायीकरण  के  लिए  श्री  मांगी

 लाल  era  ग्रेड  1  के  अ्रभ्यावेदन  की  जांच  करने  पर  पता  चला  कि  एक  श्रौर

 श्री  जी०  सी०  चतुर्वदी  है  जो
 '
 उससे  वरिष्ठ  sale  स्थायीकरण  के  लिए  प्रतीक्षा  कर  रहा

 कतिपय  कारणों  से  इससे  पहले  श्री  चतुर्वेदी  के  स्थायीकररण  के  विषय  में  विचार  नहीं  किया  जा

 सका  ।  wa  यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  उसे  पुवेव्यापी  स्थायीकरण  का  लाभ  दिया  जाये  ।

 इसके  बाद  श्री  रस्तोगी  के  स्थायीकरण  के  मामले  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 श्रासाम  को  माल  fzsat  की  सप्लाई

 3207.  श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  :  कया  रल  मत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मौल-डिब्बों  की  कमी  के  कारण  सप्लाई  न  होने  से

 श्रासोम  में  सीमेंट  तथा  श्रन्य  वस्तुओं  के  मूल्य  बढ़  गये  शौर

 यदि  at,  तो  झ्रासाम  के  लिए  माल  डिब्बों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार

 क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 रेल  मन्त्री
 के  :  जी  नहीं  ।

 1971-72  के  दौरान  श्रसम  को  जाने  वाली  सामान्य  माल  यातायात  पर  विभिन्‍न

 श्रसाम'जिक  गतिविधियों  के  का रखा  पूर्वी  क्षेत्र  में  गाड़ियों  के  चलन  में  श्रनेक  प्रकार  की  श्रव्यवस्था

 के  फलस्वरूप  बहुत  बुरा  असर  पड़ा  |  केवल  पुव  रेलवे  पर  71  तक  लगभग  20,000

 माल  डिब्बे  रके  रहे  जिसके  कारण  माल  डिब्बों  की  श्राम  कमी  हुई  ।  पूर्वोत्तर  और  पुर्वोत्तर  सीमा  रेलों

 पर  विस्तृत  बाढ़  श्रौर  की  टूट-कूट  तथा  शरणाधियों  के  लिए  खाद्यान्न  श्रौर  अन्य

 wan  माल  की  भारी  ढुलाई  तथा  सेना  के  भारी  यातायात  के  कारण  स्थिति  श्नौर  भी  बिगड  गयी  ।

 व्यापारियों  द्वारा  ्  कराये  गये  मांग  पत्र  की  संख्या  में  भारी  उतार-चढ़ाव  हनना  क्योंकि  रेलों  ने

 बिना  किसी  सीमा  के  माँग-पत्रों  के  निःशुल्क  दर्ज  कराने  की  दे  दी  थी  ।  कापून  ate

 व्यवस्था  में  सुधार  होने  श्रौर  अ्रनेक  विशिष्ट  यातायात  के  रुख  में  कमी  हो  जाने  से  श्रसम  को  माल

 यातायात  की  ढुलाई  में  वद्धि  करने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  किये  जा  रहे

 1972  से  10  1972  तक  की  भ्रवधि  में  असम  क्षेत्र  को  खाद्यान्न  के  बड़ी  लाइन  के  3454

 झर  मीटर  लाइन  के  2205  माल  सीमेन्ट  के  बड़ी  लाइन  के  1812  श्रौर  मीटर  लाइन  के

 779  माल  नमक  के  बडी  लाइनਂ  के  520  भ्र  मीटर  लाइन  के  647  तथा  चीनी  के  मीटर

 लाइन के  2038  माल  डिब्बे  भेजे  गये  ।

 दिल्‍ली-बम्बई  राजधानी  एक्सप्रंस  को  बड़ौदा  स्टेशन  पर  रोकना

 3208.  श्री  के०  एस०  चावड़ा  :  वता  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  यात्रियों  गाड़ी  पकड़ने  व  उससे  उतरने  की  सुविधा

 प्रदान  करने  के  लिये  दिल्‍ली-बम्बई  राजधानी  एक्सप्रैस  गाड़ी  को  बड़ौदा  स्टेशन  पर  रोकने  का

 श्नौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्री
 के०  :  ate  श्रभी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 धीन  नहीं
 है  ।

 aist  प्रदेश  में  जल  की  कमी

 3209,  श्री  वाई०  ईइवर  रेड्डी  :  व्या  सिचाई  ale  विद्य त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्यां  इस  बात  से  अवगत  है  कि  जल  की  सप्लाई  में  भारी  कमी  से  ary

 प्रदेश  में  उद्योग  ate  कृषि  के  सामने  संकट  ar  गया

 यदि  तो  यह  संकट  किस  प्रकार  का  है  तथा  कितना

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  मांगी  श्रौर
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 यदि  तो  इस  संकट  का  सामना  करने  तथा  इस  समस्या  को  स्थायी  रूप  से  सुलभाने

 के  लिए  क्या  का्षवाही  की  गई  है  ?

 सिचाई  ait  विद्य,त  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  बेजनाथ  :  से

 नागाजु  नसागर  के  स्तर  के  बहुत  नीचे  गिर  जाने  के  कारण  नागाजुं  नसागर  नहरों  ्रौर  कृष्णा

 डेल्टा  में  मू  गफली  के  लगभग  7  लाख  एकड़  श्रौर  चावल  की  दूसरी  फसल  के  4  लाख  एकड़  को

 जल  सप्लाई  के  मामले  में  कठिनाइयों  का  करना  पड़  रहा  था  ।  इस  संबंध  में  ate  प्रदेश

 सरकार  ने  के  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  मांगी  थी  ।  मामला  मंसुर  सरकार  के  साथ  उठाया

 गया  था  श्रौर  नागाजुनसागर  नल
 रथ

 में स्तर  को  बनाये  रखने  के  से  तु  ‘WAST  जलाशय

 से  जल  की  निकासी  विशेष  रूप  में  की  गई  है  ।

 मद्रास  डिवीजन  में  वारश्गिज्यिक  क्लरकों  की  कमी

 3210,  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  साल्ट  कोटारास  काटपाडि  श्रौर  इण्डियन  श्रायलਂ  कम्पनी

 मद्रास  में  वशिज्यिक  क्लर्कों  की  भारी  कमी

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  श्रोर

 उक्त  प्रत्येक  स्टेशनों  श्रेणी  वार  anal  की  सख्या  कितनी  है  ?

 रेल  मंत्री  के ०  :  ate  :  काटपाडी  श्रौर  भारतीय  तेल  कम्पनी

 साइडिंग  में  वारशिज्यिक  क्लकों  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  श्ररकोणाम  श्नौर  साल्ट  कोट्स  स्टेशनों  पर

 कायेभार  में  वृद्धि  हुई  इन  स्थानों  पर  श्रतिरिक्त  पदों  के  सुजन  के  प्रस्ताव  पहले  से

 धीन हैं  ।

 (7T)  पदों  की  संख्या

 साल्ट  कोट्स  काटपाड़ी  भारतीय तेल  साइडिंग ब» ग्रड
 रुपये  दनदन िम अ्ररकोराम

 335-425

 250-380  2

 6  20  40

 54  16

 27  65  10

 110-200  14  a? शर्फ़

 रेलवे  ats  कार्यालय  में  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  को  समयोपरि  stat  देगा

 3211.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  रेल  मंत्री  रेलवे  बोर्ड  श्रौर  पश्चिम  रेलवे  के  विभागीय

 कार्यालयों  में  टाइपिस्टों  मानदेय  समयोपरि  भत्ते  के  मुगतान  के  बारे  में  15  1971  के

 प्रतारांकित  प्रदन  संख्या  2230  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  बोर्डे  के  कार्यालय  में  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  को  जो  zrafaeet  का  भी  काम

 करते  हैं  किस  दर  पर  मानदेय  ate  समयोपरि  भत्ता  दिया  जा  रहा
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 लिखित  उत्तर 29
 चैत्र  1894

 क्या  भारतीय  रेलवे  के  मण्डलीय  कार्यालयों  में  ऐसी  ही  स्थितियों  में  टाइपिस्टों  के

 लिये  भी  मानदेय  भ्रौर  समयोपरि  भत्ते  की  वही  दर  लागु  हैं  ?

 रेल  स्त्री  के०  gAraat)  :  मानदेय  विरल  एवं  सविरामी  स्वरूप  के  विशेष

 रूप  से  श्रमसाध्य  कार्य  के  लिए  दिया  जाता  है  ।  इसके  लिए  कोई  विशेष  दर  निर्धारित  नहीं  है  ।

 काम  के  निर्धारित  घंटों  के  बाद  पहले  एक  चन्दे  के  लिए  कोई  समयोपरि  wat  नहीं  दिया

 जाता  है  ।  इस  पहले  घन्टे  के  रेलवे  ् बोड़  कार्यालय  के  निम्न  श्री  क्लर्कों  उनकी

 लब्धियों  के  श्राधार  पर  1'25  रुपये  से  लेकर  1:80  रुपये  प्रति  घन्टे  की  विभिन्न  दरों  से  समयोपरि

 भत्ते  का  भुगतान  किया  जाता  है  ।

 जी  नहीं  ।  भारतीय  रेलों  में  मप्डल  कार्यालयों  के  टाइपिस्ट  काम  के  घंटे  विनियमों  के

 उपबन्धों  से  ज्ञासित  होते  हैं  जिसके  भ्रनुसार  टाइपिस्टों  सहित  लिपिक  वर्गीय  कमेंचारियों  को  एक

 पखवारे  में  108  घन्टे  से  अधिक  काम  करने  के  लिए  उनके  वेतन  की  सामान्य  दर  से  डेढ़  गुना  की

 दर  पर  समयोपरि  भत्ते  का  भुगतान  किया  जाता  है  |

 श्रजमेर  स्टेशन  में  ततीय  श्रेणी  के  बुकिंग  कार्यालय  में  कार्य  भार

 3212.  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  रेल  मंत्री  पश्चिम  रेलवे  के  स्टेशनों  में  कार्य  कर  रहे

 चारियों  की  विभिन्न  के  कार्य  के  मुल्याँकन  के  बारे  में  18  1970  के  श्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या  3139  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भ्रजमेर  बुकिंग  कार्यालय  की  श्रारक्षण  तथा  पी०  टी०  ato  खिड़की  से  1

 1971  से  3)  1971  तक  6  बजे  म०  qo  से  6  बजे  स०  Go  तक  कितने  झ्रारक्षण  किये

 गये  तथा  कितने  पी०  टी०  ato  जारी  किये  गये  श्रौर  कितने  लगेज  टिकट  बेचे  गये  शौर

 क्या  तीसरी  श्रेणी  के  बुकिंग  कार्यालय  के  भ्रारक्षण  कलक  को  ्रपने  सामान्य  म््टिं  i] ay

 के  श्रतिरिक्त  जनता  द्वारा  की  जाने  वाली  पुछताछ  का  उत्तर  भी  देना  पड़ता  है  ?

 रेल  मन्त्री  Fo  :  31  971  तक  के  aise  निम्नलिखित

 aglat  किये  गये  गये  £2 है  रक्षण  बदले  गये  ito  ao  श्रो ०  जारी  किये  गये

 सामान्य  टिकट

 ao  71  3159  1622  194

 222 71  5116  1733

 4468  1746  201 71

 71  3529  1417  165

 71
 2979  1496  151

 71  3199  1114  173

 3593  1315 71

 श्रपनी  ड्यूटी  के  एक  भाग  के  रूप  श्रारक्षण-क्लकं  सार्वजनिक  पुछताछ  का  भी

 म
 सम्हालता  है

 1
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 Written  Answers  Chaitra  29,  1894  (Saka)

 राज्यों  को  बाढ़  नियंत्रण  शौर  विद्य/त  परियोजनाशओं  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  देना

 3213.  श्री  fara  चन्द्र  गोस्वामी  :  faarg  ate  विरत  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  चाल  ay  में  राज्यों  की  सि  बाढ़  नियंत्रण  wiz  चिद्यूत

 परियोजनाश्रों  की  जाँच  करने  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  दी

 यदि  तो  उसके  राज्यवार  श्रांकड़  कया  झ्रौर

 प्रत्येक  राज्य को  दी  गई  किस  शभ्राधार  पर  निश्चित  की  गई  है  ?

 सिचाई  शौर  विद्युत  मन्त्रालय  सें  TIUAEAT  बेजनाथ  श्रौर  :

 इंजीनियरी  कार्मिकों  को  शभ्रतिरिक्त  रोजगार  श्रवसर  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  1971--72  के

 बाढ़  नियंत्रण  श्रौर  विद्य,त  परियोजनाश्रों  के  श्रन्वेषण  के  लिए  राज्य  सरकारों  को

 दी  गई  fate  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  का  विवरण  संलग्न  है  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  राज्य

 सरकारों  को  कोई  ऐसी  सहायता  तभी  तक  नहीं  दी  गई  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  ऋण  सहायता  की  माता  सुनिश्चित  करते  समय  ऐसी  बातें  ध्यानਂ

 में  रखी  गई  जैसे  बाढ़  नियंत्रण  ate  विद्युत  संबंधी  उन  परियोजनाग्रों  की  संख्या  जो

 भ्रन्वेषरणा धीन  रोजगार  में  लगे  तकनीकी  कर्मिकों  की  संख्या  wie  सम्बद्ध  राज्यों  द्वारा  सुचित

 किए  गए  बास्तविक  व्यय  |

 विवरण

 क्रम  do  राज्य  का  नाम  धन  राशिਂ

 लाख  रुपये

 श्राघ्र  प्रदेश  25

 ग्रस म  5

 40 बिहार

 गुजरात  28

 हरियाणा  12

 जम्मू  व  काइमीर

 केरल  12

 सध्य  प्रदेश  40

 महाराष्ट्र  27

 10  र. मसूर  25

 |  उड़ीसा  20

 12  पंजाब  15

 13  राजस्थान  25

 14  तमिलनाडु  42

 15  उत्तर  प्रदेश  30

 16  पशिचम  बंगाल  19

 17  हिमाचल  प्रदेश  30

 400 कुल
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 लिखित  उत्तर 18  प्रभ ल  1972

 Setting  up  a  Bench  of  Allahabad  High  Court  at  Meerut

 3214.  Shri  Ram  Chandr  al  Will  the  Minister  of  Law  and  Justice  be  pleased

 to  state

 (a)  whether a  proposal  is  under  the  consideration  of  Goverment  to  set  up  a  Bench

 of  the  Allahabad  High  Court  at  Meerut;  and

 (v)  if  50.0  the  time  by  which  it  will  be  set  up UN  of  p?

 The  Minister  of  Law  and  Justice  an a na  Petr  oleum  and  Chemicals

 Gokhale) :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise

 Construction  of  an  under-bri¢ge  at  Sahdol  Railway  Station  (Madhya  Pradesh)

 3215.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  was  any  scheme  to  c'nstruct  an  under-bridge  at  Sahdol  Railway
 Station  (Madhya  Pradesh)  and  a  survey  was  also  made  in  this  regard;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  undertaking  the  work  so  far  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Wanumanthaiya)  (a)  and  (b):  A  tentative  pro-
 posal  for  construction  of  a  road  under-bridge  at  Sahdol  Railway  Station  is  under  considera-
 tion  of  the  Railway  Administration  in  consultation  with  the  Government  of  Madhya
 Pradesh  It  is  still  in  the  preliminary  stage  of  investigation

 हावड़ा-मद्रास  एक्सप्र  स  रेलगाड़ो  में  यात्रा  कर  रही  एक  युवती  की  मृत्यु  के

 बारे  में  जांच

 3216,  श्री  ag  ईवचबर  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  इस  बात  से  श्रवगत  है  कि  ate  मंडिकल  विशाखापत्तनम  की

 एम८  बी०  एस०  की  अ्रन्तिम  वर्ष  की  छात्रा  कुमारी  के  ०  घनलक्ष्मी  27  1972  की  रात

 को  हावड़ा-म्द्रास  एक्सप्र  स  रेलगाड़ी  में  तीसरी  श्रेणी  की  शायिका  मे  यात्रा  करती  हुई  लापता

 हो  गयी  थी  श्रौर  उसका  शब  बाद  में  3  भ्रप्र  1972  को  गोदावरी  के  कोऊर  की  श्रोर  के  तट  पर

 पाया  गया  था

 क्या  इस  घटना  की  जांच  की  गई  श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 रेल  मन्त्री  क े०  हां  ।

 शौर
 :  इस  सम्बन्ध  में  जो  दो  मामले  किये  गये  उनकी  शानन

 प्रदेश

 प्रपराघ  खुफिया  हैदराबाद  द्वारा  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  भर  मृत्यु  का  कारा

 रहे  चूकि लाश  बहुत हो तथा  यदि  कोई  का  पता  लगाने  प्रयास  किये  जा

 fang  हालत  में  पायी  गयी  थी  दाव  परीक्षा  में  भी  मृत्यु  का  सही  कारण  saifud  नहीं

 किया  जा  सका  |
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 Written  Answers  April  18,  1972

 Supply  of  Eiectricity  to  Madan  Park  in  Delhi

 3217.  Shri L.  D.  Kotoki:  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  Manohar  Park  and  Ashoka  Park,  Delhi-35  are  being  supplied  electricity

 on  regular  basis;

 (b)  whether  Madan  Park  which  is  located  in  between  the  two  colonies  is  not  bei:.g

 supplied  electricity  on  regular  tasis;

 (c)  whether  electricity  development  charges  being  realised  in  Madan  Park  are  higher
 than  those  realised  in  Manohar  Park  and  Ashoka  Park;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  for  discrimination  ?

 Th2  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  N.
 Kureel)

 :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Madan  Park  has  not  yet  been  electrified.

 छ  &  (d):  The  त  velopmental  charges  for  Madan  Park  have  not  yet  been  assessed.

 _  4s  per  policy  laid  down  by  LESU,  the  developmental  charges  payable  for  of

 iny  locality  are  worked  out  on  the  basis  of  50%  of  the  estimated  cost  of  electrification  ard

 yould  depend  on  a  number  of  variible  factors  like  built  up  area,  length  of  HV  &  LV  distri-

 rut  on  lines  sub-station  capacity  requi  ed  etc.  The  develcpmental  charges  for  electrification,
 herefore,  vary  from  colony  to  colony.

 WAIT  श्रोर  तमुरिया  waa  के  मध्य  दीप  में  ale  फोफरडीहा  शौर  निरमीली

 के  बीच  पारसा  में  रेलवे  हाल्ट  स्टेशनों  की  व्यवस्था

 3218.  श्री  जगनन।थ  fay  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  समस्तीपुर  डिवीजन  के  श्रन्तगंत  भंभकरपुर  श्रौर  तमुरिया

 eral  के  मध्य  दीप  Fate  फोफरडीहा  ale  निरभीली  स्टेशनों  के  मध्य  में  रेलवे  हाल्ट

 at  की  व्यवस्था  करने  का  भ्नौर

 यदि  तो  यह  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्री  Bo  :  जी  नहीं  ।

 sa  नहीं  उठता  |

 राजस्थान  में  पम्प  सेट्स  की  ATARqeaT

 3219.  श्रीमती  कुमारी  :  क्या  सिचाई  श्रीर  faa a  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राजस्थान  में  31  1971  तक  कुल  कितने  पम्प  सेट्स  चालू  किये

 राजस्थान  में  ऐसे  पम्प  सेट्स  की  कुल  कितनी  श्रौर

 चौथी  योजना  में  कूल
 कितने  पम्प  सेट्स  चालू  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 faaté  श्रौर  विद्य,त  मन्त्रालय  में  BqAFAT  बेजनाथ  से  पम्प  सेटों



 प न्र  1894  )  fai
 aa?  खत

 उत्तर

 के  विद्यततीकरण  के  कार्यक्रमों  के  लिए  घन  का  प्रावधान  राज्य  योजना  के  परिव्ययों  से  किया  जाता

 है  ।  राज्य  faa  as  की  विशिष्ट  ग्राम  विद्य/तीकरर  परियोजनाश्रों  के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण

 निगम  द्वारा  केन्द्रीय  सेक्टर  में  ग्रतिरिक्त  धन  का  प्रावधान  किया  जा  रहा  है  ।  राज्य  योजना  परिव्यय

 के  प्रति  ऐसा  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  चौथी  योजना  के  दौरान  राजस्थान  में  35000  पंप  सेटों  को

 ऊर्जित  किया  जायगा  ।  जुलाई  1969  से  निगम  ने  राजस्थान  के  लिए  wa  तक  22538  पम्प  सेटों  के

 के  लिये  16  परियोजनाश्रों  की  मंजूरी  दी  है  ।  3120  पम्पसेटों  के  विद्युतीकरण  की

 दो  ait  स्कीमें  निगम  के  विचाराधीन  हैं  ।  राज्य  श्रधिकारी  mar  करते  हैं  कि  ऊपर  निर्दिष्ट

 60658  पम्पसेटों  की  कुल  झावशइ्यकता  में  से  चौथी  योजना  के  दौरान  लगभग  60000  पम्पसेट

 shar  कर  दिये  जायेंगे  ।

 राज्यों  में  विद्य,त  की  प्रति  व्यक्ति  खपत

 3220.  श्रीमती  कृष्णा  कुमारी  :  कया  सिचाई  श्रौर  विद्य/त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पश्चिमी  महाराष्ट्र  प्रौर  गुजरात  में

 faa a  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  कितनी

 विद्युत  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  में  भारी  श्रसमानता  को  देर  करने  के  लिए  सरकार  का

 क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  श्रौर

 राजस्थान  में  चालू  ag  के  wea  तक  तथा  श्रागामी  दो  वर्षों  fares  को  प्रति  व्यक्ति

 कितनी  खपत  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सिचाई  श्रौर  faa  मन्त्रालय  में  TIAA  बं
 जनाथ  :

 राज्य  क्षेत्र  का  नाम
 1970-71

 में  प्रतिव्यक्ति  खपत  यूनिट

 राजस्थान  46

 दिल्‍ली  264

 पर्चिली  बंगालਂ  115

 तमिलनाडु  132

 पंजाब  144

 महाराष्ट्र  157

 गुजरात  137
 sey

 कृषि  तथा  उद्योग  सम्बन्धी  विकास  की  गति  सें  तेजी  लाना  at  अधिक  क्षेत्रों  का

 विद्यतीकररा  करना  श्रौर  श्रतिरिक्त  विद्युत  जनन  carat  को  स्वीकृति  प्रदान  करना  ।  यह  याद

 रखना  होगा  कि  किसी  राज्य  में  विद्युत-जनन  में  तो  प्रतिष्ठापित  श्रतिरिक्त  क्षमता  द्वारा  वृद्धि  लाई

 जा  सकती  है  लेकिन  खपत  में  वुद्धि  के  लिए  लोगों  विशेष  रूप  से  उद्योग  शौर  कृषि

 रिक्त  धन  लगाने  की  श्रावश्यकता  है  ।

 राजस्थान  में  प्रति  व्यक्ति  खपत  को  चालू  वर्ष  के  श्रन्त  तक  लगभग
 60  युनिट तक

 श्रौर  1973-74  तक  लगमग  75  युनिट  तक  बढ़ा  दिया  जाएगा
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 राजस्थान  में  ग्राम्य  warty

 3221.  श्रीमती  कृष्णा  कुमारी  :  कया  सिचाई  ate  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कय  करेंगे

 fa

 राजस्थान  के  कूल  कितने  गांवों  में  बिजली  नहीं

 197  के  ara  तक  उनमें  से  कितने  गावों  में  बिजली  लगाने  का  प्रस्ताव  है |

 क्या  राजस्थान  में  ग्राम्य  विद्य,तीकरण  के  सरकार  को  कोई  क्रमबद्ध  काय  क्रम

 भ्रौर

 यदि  तो  उपकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 ियघाई  sic  विद्युत  मन्त्रालय  में  sqIArat  बेजनाथ  :  श्रौर  :

 राजस्थान  में  32241  ग्रामों  में  से  1972  तक  4164  ग्रामों  का  विद्युतीकरण  fear  गया  है  |

 दोष  28077  ग्रामों  में
 से  जिनका  विद्यूतीकरण  नहीं  gm  1972-73  के  दौरान  600  ग्रामों  का

 विद्य,तीकररण  करने  का  विचार  है  ।

 श्र  (&)  चतुर्थ  योजना  के  दौरान  पम्पों  के  विद्युतीकरण  पर  बल  दिया  जाना

 जारी  है  ।  ग्रामों  का  विद्युत्तीकरण  इस  कार्यक्रम  का  एक  गौण  भाग  है  ।  राज्य  योजना  35000

 पम्पों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  14  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  ग्राम  विद्युतीकरण

 निगम  की  सहायता  जो  कि  ग्राम  विद्यतीकरण  स्कीमों  की  गति  में  तेजी  लाने  के  लिय  योगात्मक

 घन  देने  के  जुलाई  1909  से  केन्द्रीय  सेक्टर  में  स्थापित  किया  गया  है  तथा  शभ्रतिरिक्त  संसाधनों

 पर  निर्भर  करते  हुए  राज्य  सरकार  के  श्रधिकारी यह  उम्मीद  करते  हैं  कि  वे  चतुर्थ  योजना  के  दौरान

 लगभग  3500  ग्रामों  श्रौर  60000  पम्पों  का  कर  देंगे  ।  चतुर्थ  योजना  के  श्रारम्भ

 लगभग  30000  पम्प  श्रौर  2000  ग्राम  विद्युतीकृत  हो  चुके  चतुथ  योजना  के  शेष  दो  वर्षों  के

 दौरान  शेष  30000  scat  att  1500  ग्रामों  के  विद्य,/तीकररण  से  राजस्थान  मे  चतुर्थ  योजना  के

 seat  विद्युतीकृत  ग्रामों  की  संख्या  22000  श्रौर  विद्य,तीकरण  पम्पों  की  संख्या  69000  हो

 जायेगी  ।  1969  से  ग्राम  faa  ata  निगम  ने  राजस्थान  में  16  स्कीमें  स्वीकृत  की  हैं

 जिनमें  1010  ग्रामों  श्रौर  22538  पम्पों  के  विद्यतीकरण  के  लिए  2439  लघु  तथा  कृषि

 उद्योगों  को  बिजली  देते  के  लिये  लगभग  559  लाख  रुपये  की  ऋण  सहायता  की  परिकल्पना  की

 गई

 एरकिलम  fern  तथा  विंवलोन-पुनालूर  सेक्डानों  पर  रेलगाड़ियों  में

 भारी  भीड़  के  कारण  यात्रियों  को  होने  वाली  कठिनाइयां  कम  करने  का  प्रस्ताव

 3222  श्री  व्यालार  रवि  :  ब्या  रेल  मन्त्री  21  1972  के  श्रतारांकित  प्रसन  संख्या

 955  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केरल  में  एर्शॉकुलम  क्विलोन-त्रिवेन्द्रम

 ait  क्विस्लोन-पुनालूर  सेक्शनों  पर  रेलगाड़ियों  में  भारी  भीड़  के  कारण  यात्रियों  को  होने  बाली

 कठिनाइयों  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मन्त्री  के०  :  13-3-72  से  189  ae  एरणाकलम  तिरुवनਂ

 न्ततुरन  सवारी  गाड़ी  के  डिब्बों  में  वृद्धि  कर  गई  है  ।  कोल्लम  झर
 तिस्वनन्तपुरम

 के  बीच
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 18  1972  विशेषाधिकार  का
 प्रइन ———

 748  अप  कोल्लम  सवारी  गाड़ी  761  डाउन  कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम  सवारी  गाड़ी

 745  अप  कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम  सवारी  गाड़ी  ait  कोल्लम  तथा

 के  बीच  880  अप  एरणाकुलम-कोल्लम  सवारी  885  डाउन  PlETAA-HleTA

 सवारी  गाड़ी  wie  887  डाउन  एरणाकुलम-कोट्टायम  सत्दारी  गाड़ी  के  डिब्त्रों  में  वृद्धि  करने  की

 भी  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 —  आ  अ

 विद्षाधिकार  का  प्रदन

 Question  of  Privilege

 पाइप  लाइन  जांच  Atala  के  समक्ष  दिये  गये  कतिपय  कथित  बक्तब्य

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  पाइप  लाइन  जांच  श्रायोग  के  समक्ष  पैट्रोलियम  मन्त्रालय

 की  श्रोर  से  var  होते  हुए  मंत्रालय  के  वकील  ने  जो  टिप्पणी  की  उसके  बारे  में

 grat  जांच  करने  का  श्राइवासन  दिया  था  ।  इस  बारे  में  लिये  गये  निणुंय  से  हमें  श्रवगत  करना

 चाहिए  ।  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौ  पने  के  लिए  कहा  जिससे  इस

 मामले  से  सम्बन्धित  तथ्य  का  पता  लग  सके  |  हमें  यह  विदित  नहीं  है  कि  aa  मामला  किस  स्थिति

 में  है  ate  इस  मामले  में  श्रागे  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ।

 श्री  ज्योतिमसय  बसु  :  इत  मामले  के  बारे  में  विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  का

 क्या  मन्त्रालय  के  वकील  द्वारा  विशिष्ट  सभा  पर  एक  प्रकार  से  ्राक्षेप  लगाया  गया  है  जो

 एक  बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।  यह  मामला  विद्वेषाधिकार  समिति  को  सौ  पा  जाना  जो  इस

 मामले  में  सच्चाई  का  पता  लगाये  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  हमारी  शिकायत  वकील  के  विरुद्ध  नहीं  है  बल्कि  मन्त्रालय  के  fara  है

 जिसने  वकील  को  पाठ  पढ़ाया  है  ।

 श्री  श्रद्ल  बिहारी  बाजपेजी  :  विशेषाधिकार  समिति  को  इस  बात  का  पता

 लगाना  चाहिए  कि  प्रायोग  के  सामने  जो  कुछ  कहा  गया  वह  सत्य  था  श्रयवा  नहीं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  जब  यह  मामला  सदन  में  उठाया  गया  था  तो  मैंने  स्थिति  स्पष्ट  की

 थी  ।

 ya  न्यूज  एजेंती  के  सम्बद्ध  संवाददाता  से  सूचना  मिली  जिसमें  ag  उल्लेख  किया  गया

 है
 कि  प्रकादित  समाचार  सच  था  मैंने  सम्बन्ध  मन्त्री  से  भी  arg  स्थापित  किया  श्रौर  उन्होंने

 बतलाया  कि  वकील  इस  बात  से  इन्कार  करता  है  ।  ग्र्त  मैंने  उनसे  श्रनुरोध  किया  है  कि  वे  इस

 ट ही मामले  में  श्रायोग  के  अध्यक्ष  से  जानकारी  प्राप्त  करें  ।  श्रायोग  ने  सुचित  किया  है  कि  वह  कार्यवा

 का  विस्तृत  रिकार्ड  नहीं  रखता  में  इस  मामले  पर  गम्मीरता  से  विचार  कर  रहा  हूं  ।

 वकालत  का  पेशा  इतना  श्रधिक  विस्तृत  है  कि  वकीलों  को  पुरे  संरक्षण  की  श्रावश्यकता  है

 इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विशेषाविकार  समिति  को  इन  सब  बातों  पर  विचार  करना

 चाहिए  |  यह  श्रावर॑यक  नहीं  है  कि  ag  श्रपना  निणुंय  दे  ।  यदि  यह  श्रावव्यक  समभे  वह  इस

 मामले  में  मुभसे  भी  सलाह  कर  सकती  है  ।  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  वकील  ने  ऐसा  नहीं
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 किया  लेकिन  यदि  उसने  ऐसा  कहा  भी  है  तो  वकीलों  का  पेशा  तो  न्यायालय  अथवा  miata  के

 सामने  विवेचन  कਂ  Ty  ऊै ६1  oo UT  हु  ।  ने  mat  पेशे  में  स्वतन्त्रता  से  काम  करते  अदया  है  समिति  इत

 श्रीर  ध्यान  देगी  ।  ग्र्त  में  यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपता  हूँ  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 Papers  laid  on  the  Table

 उद्योग  att  1951  के  श्रन्तर्गत  श्रधिसूचना  श्रौर

 काफी  बोर्ड  के  प्रसारित  लेखे

 fader  व्यापार  मस्त्रालयमें  3-AFat  Yo  सी०  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हू  .
 \

 (1  ह  उद्योग  अझौर  1951  की  धारा  की  उपधारा

 (2)  के  भ्रस्तगंत  निम्नलिखित  श्रधिसुचनाओओं  तथा  wast  की

 एक-एक  प्रति  :  --

 बंगाल  नागपुर  काटन  मिल्स  राजनन्द  गांव  के  प्रबन्धक  के  बारे  में  एस०

 ato  248  जो  भारत  के  दिनांक  30  1972  में  sahara  हुमा

 था  |  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  1786/72]

 बंगाल  नागपुर  काटन  मिल्स  राजनन्द  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  एस०

 श्रो०  251  जो  भारत  के  दिनाँक  1  ata  1972  में  प्रकाशित  हुमा

 ary  [watag  मसें  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  टी०  1787/72]

 (2)  कॉफी  बो  के  वर्ष  1970-71  के  प्रमारित  लेखे  झ्रग्रेजी  संस्करण  की

 एक  प्रति  तथा  तत्पम्बन्धी  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।  [ wearer  में  रखा  गया  देखिए

 संख्या  एल०  टी०  1788/72]

 aqaray  को  मग  1972-73

 Demands  for  Grants,  1972-73  contd.

 संगर  मंत्रालय-जारी

 ध्रघ्यक्ष  महोदय  :  भ्रब  संचार  मंत्रालय  के  भ्रन्तर्गत  श्रनुदानों  को  मांगों  पर  श्रागे  चर्चा  तथा

 मतदान  होगा  ।

 श्री  &To  एम०  स्टीफन  :  में  संचार  विभाग  की  श्रनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन

 करता  हूं  ।  मन्त्रालय  की  रिपोर्ट  तैयार  करते  समय  मन्त्रालय  के  कार्य  की  पूरी  जानकारी  दी  जानी

 चाहिये  ।  1970  71  की  रिपोर्ट  बहुत  caramel  दस्तःवेज  है  जबकि  1971-72  की  रिपो

 में  पूरी  जानकारी  नहीं  दी  गई  है  ।  श्रागामी  वर्ष  से  प्रतिवेदनों  की  तैयारी  के  लिये  1970-71

 की  पद्धति  को  फिर  से  aoa  जाना  चाहिए  t

 1970-71  में  21  करोड़  का  लाभ  है  ग्रौर  1971-72  में  35  करोड़  रुपये  का  लाम

 हुमा  प्रौर  1972-73  में  45  करोड़  रुपये  का  लाभ  होने  की  सम्भावना  यह  एक  श्रसाघारण

 उपलब्धि  है  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  से Nt  राय  त
 हुई  है  ate  फिर  भी  डाक  तथा  तार  विभाग

 को  समाप्त
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 29  1894  (am)  श्रनुदानों  की  art

 नहीं  किया  गया  है  ।  यह  ठीक  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  की  गतिविधियों  का  यदि  गाँवों  में  विस्तार  किया

 तो  वह  घाटे  में  हो  रहते

 दूर-संचार  व्यवस्था  इस  विभाग  श्रौर  समूचे  राष्ट्र  को  चुनौती  दे  रही  है  ।  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  इस  विभाग  ने  चुनौती  को  स्वीकर  कर  लिया  है  ।  लेकिन  प्रभी  भी  साढ़े  तीन  लाख

 व्यक्तियों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  दिये  जाने  हैं  ।

 माननीय  मन्त्री  ने  उल्लेख  किया  है  कि  स्वीच  का  कारखाना  197.-73  में  स्थापित  किया

 जायेगा  लेकिन  उन्होंने  यह  नहीं  बताया  कि  वह  क।रखाना  कि  ।  जगह  स्थापित  fear  जायेगा  ।

 यदि  ag  कारखाना  केरल  में  स्थापित  किया  तो  उस  राज्य  की  सबसे  बड़ी  समस्या  हल  हो

 सकती है

 जब  कभी  किसी  स्थान  पर  कारखाना  स्थापित  किया  जाये  तो  उसमें  उच्च  श्रधिका  Fray  की

 नियुक्ति  अखिल  भारतीय  झ्ाधार  पर  तथा  निम्न  स्तर  के  पदों  में  नियुक्ति  के  लिए  उस  क्षेत्र  के

 लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  ने  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  कारखानें  स्थापित  किये  हैं  सभी  राज्यों  में

 एक  एक  कारखाना
 है  उत्तर  प्रदेश  में  दो  हैं  ।

 में
 उत्तर  प्रदेश  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  ।  परन्तु  छोटे  राज्यों

 के  दावों  पर  भी  विचार  होना  चाहिये  ।  मुकऋ  यही  कहना  है  कि  1972-73  में  कारखाना  स्थापित

 करते  समय  केरल  के  दावे  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 मैं  डाक  विभाग  के  कर्मचारियों  की  भी  बात  करना  चाहता हुं  ।  देश  में  विभागीय  डाकघरों
 की  संख्या  लगमग  78293  है  ्रौर  प्रायोगिक  डाकघरों  की  संख्या  30,000  है  ।  इनके  साथ  ही
 रिक्त  विभागीय  डाकघरों  की  संख्या  लगभग  31,000  है  ।  विभागीय  डाकघरों  में  लगमग  1,74,(00

 कर्मचारी  कार्य  करते  हैं  और  भ्रतिरिक्त  विभागीय  डाकघरों  के  कमंचारियों  की  संख्या  2  के

 लगभग  है  ।  हमें  देखना  है  कि  हम  इन  के  साथ  न्याय  कर  रहे  हैं  ।  श्रथवा  नहीं  ।  एक  एक  सदस्यीय

 mat  का  गठन  gar  था  जिसने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ।  इसकी  सिफारिशों  पर  विचार  करके

 उन्हें  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिये  ।  श्रतिरिक्त  विभागीय  डाकघरों  के
 रियों  के  महगाई

 भत्ते  में  केवल  मात्र  3  रुपये  की  वृद्धि  की  गई  जबकि  विभागीय  डाकघरों  के
 रियों  को  श्रधिक

 वृद्धि  मंजूर  की  गई  ।  यह  अन्याय है
 ।  इससे  श्रसन्तोष  फैलता  है  ।  इस  सदन  और  राष्ट्र  का  इस

 समस्या  को  हल  करना  है  ।  डाकतार  कमंचारियों  को  1970-71  का  वेतन  बिल  130  कराड़  रुपये

 था  परन्तु  1971-72  के  अकड़  नहीं  बताये  भये  हैं  !  श्रतिरिक्त  विभागीय  डाकघरों  के

 वेतन-बिलों  के  ates  श्र  कार्य-भार  के  श्रांकड़  भी  नहीं  बतलाये  गये  हैं  श्न्त  यह  सारी

 स्पष्ट  को  जानी  चाहिये  जिससे  कि  स्थिति  का  वास्तविक  मुल्प्रांकन  किया  at  सके  we  उसक

 बारे  में  सुभाव  दिये  सकें  ।

 इस  विभाग  की  सेवा  का  मुल्यांकन  उसकी  दक्षता  से  हो  सकता  है  भर  दक्षता  का  संबंध

 minis  सम्बन्धों  से  है  ।  इस  विभाग  में  दो  यूनियनें  हैं  जिसमें  से  एक  की  मान्यता  वापस  ले  ली

 गई  थी  coy  अब  फिर  से  वह  मान्यता  दे  दी  गई  है  ।  दोनों  यूनियनों  के  साथ  भेद  भाव  पूर्ण  व्यवहार

 किया  जा  रहा  है  ।  एक  यूनियन  को  विभाग  के  बाहर  के
 व्यक्ति  को  नेता  बनाने  की  अनुमति  दी

 गई  है  जबकि  दूसरी  यूनियन  को  वह  भ्रनुमति  नहीं  है  ।  हर  उचित  मांग  की  पति  संभव
 '

 सीमा  तक
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 (Saka)

 की  जानी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  के  सरकारी  उपक्रम  में  श्रनुदासन  होना  चाहिये  ।  सेवा  में  सुवार

 होना  चाहिये  ।  जनता  के  मन  पर  इस  विभाग  के  बारे  में  wear  चित्र  नहीं  सुधारा  जाना

 चाहिये  ।

 यूनियन  की  कार्यवाहियां  होनी  चाहियें  पर  श्राज  प्रवृत्ति  यह  दिखाई  देती  है  कि  किसी  भी

 श्रान्दोलन  अथवा  प्रदर्शन  के  समय  डाकघर  को  सभी  प्रकार  के  भंडों  ग्रादि  से  सजा  कर  प  टी Ge

 कार्यालय  का  रूप  दे  fear  जाता  है  ।  समभ  में  नहों  प्राता  कि  ae  विभाग  की  नीति  है  waar

 विभाग  की  कमजोरी  है  ।  यदि  इसे  नहीं  रोका  गया  तो  यह  प्रवृत्ति  बहुत  बढ़ती  जायेगी  श्रौर  प्रत्येक

 डाकघर  यूनियनों  के  भगड़ों  का  asst  बन  जायेगा  ।  हमें  ऐसी  नीति  बनानी  चाहिये  कि  युनियन

 का  अरपना  श्रलग  कार्यालय  होना  चाहिये  श्रौर  उसे  डाकघर  के  भवन  का  प्रयोग  नहीं  करने  देना

 चाहिये  ।  डाकघर  जनता  के  उपयोग  के  लिये  हैं  जनता  को  ही  इनका  उपयोग  करना  चाहिये  ।  झन्त

 यूनियन  wre  रोज  रोज  बढ़  रहे  हैं  ।  एक  युनियन  की  कार्यवाहियों  के  परिणामस्वरूप  1968  में

 उसकी  मान्यता  वापस  ले  ली  गई  थी  परन्तु  बाद  में  फिर  मान्यता  दे  दी  वह  युनियन  दूसरी

 यूनियन  में  दाखिल  होने  वाले  कर्मचारियों  के  प्रति  हिंसा  का  प्रयोग  करती  है  ।  काम  पर  झाने  वाले

 लोगों  को  घेरा  जाता  है  उन्हें  पीटा  जाता  है  ।  इस  प्रकार  पिटने  वाले  लोगों  को  विभागीय  संरक्षण

 मिलना  चाहिये  ।  इसके  लिये  श्रपेक्षित  है  कि  युनियनों  की  कावा  हियां  हिसा  श्रादि  से  मुक्त  होनी

 चाहियें  ।  इस  बारे  में  कुछ  निश्चित  सिद्धाँत  होने  चाहिये  |

 सकिलि  का  मुख्य  प्रधिकारी  यदि  श्रपने  सिल  में  श्रनुशासन  सुनिश्चित  नहीं  कर  सकता  तो

 उसे  उस  पद  पर  नहीं  रहना  चाहिये  ।  क्योंकि  इससे  विभाग  की  सेवा  पर  प्रभाव

 पड़ता  है  ।

 श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  उठे

 wey  महोदय  :  जनसंघ  के  लिये  8  मिनट  का  समय  नियत  था  परन्तु  माननीय  सदस्य

 पहले  ही  4  मिनट  ले  चुके  हैं  फिर  जब  सदस्य  का  नाम  बुलाया  जाये  प्रौर  वह  उस  समय  उपस्थित

 न्हो  तो  कोई  ऐसा  नियम  नहीं  कि  उसका  नाम  फिर  से  पुकारा  जाय  ।  समभ  में  नहीं  श्राता  कि  वे

 बार  बार  इस  प्रकार  क्यों  खड़  हो  जाते  हैं  ।

 Smt.  Sahodrabai  Rai  (Sagar)  :  Many  a  demands  have  been  raised  for  telephone
 facilities  in  Sagar  and  Damoh  Districts  of  Mzdhya  Pradesh.  But  ro  action  has  so  far  been
 taken  in  this  direction.  Actually  there  should  be  a  telephone  in  every  locality  with  4.5

 thousands  of  population.

 There  is  lack  of  Post  offices  in  our  villages.  It  takes  eight  days  to  reach  letters  and

 telegrams  in  Villages.  Therefore,  more  post  cffices  should  be  opened  Village  Postmen
 should  be  provided  with  a  cycle  so  that  they  could  attend  their  work  more  promptly.

 Women  should  be  employed  in  Post  offices  in  big  cities  and  localities.  They  work
 with  mor:  sincerity.

 No  arrangements  have  so  far  been  made  for  providing  telephones  to  M.  P.’s  at  their
 constituencies.  We  are  hampered  in  our  work  due  to  lack  of  this  facility.  Our  country  has
 become  independent  but  in  fact  independence  has  not  yet  reached  the  villages.  We  should
 ensure  such  steps  which  awaken  people  and  independence,  marches  towards  villages.

 थ्री  समर  गुह  (Hr218)  :  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  कलकत्ता  का  सदस्य  होने  के  नाते
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 ब»  इस  विभाग  के  कार्यकरण  का  ज्ञान  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  जो  कलकत्ता  में  हैं  वह

 मद्रास  और  अन्य  बड़े  शहरों  में  भी  होंगी  ।  टेलीफोनों  के  गलत  क्रास  कनैक्शन

 तथा  कर्नक्शन  न  मिलना  श्रादि  श्राम  शिकायतें  हैं  ।  टेलीफोन  की  विशेष  सेवाओं  की  स्थिति  तो  झ्रौर

 भी  खराब  है  ।  गलत  faut  की  भी  बहुत  शिकायतें  अ्राती  हैं  जब  भी  इनके  बारे  में  विभाग  के

 अधिकारियों  का  ध्यान  झार्कापित  करके  इसमें  सुध।र  करने  को  कहा  जाता  है  तो  TTF  कारण

 बताये  जाते  हैं  ।  एक  तो  मानवीय  असफलता  श्रौर  दूसरा  मशीनी  श्रसफलता  |  दूसरी  श्रसफलता

 के  बारे  में  श्रधिकारियों  द्वारा  कहा  जाता  है  कि  फालतू  पुज  नहीं  सरकार  द्वारा  नये

 उपकरणा  नहीं  दिये  जाते  ।  समभ  में  नहीं  झाता  कि  यह  कारश  ठीक  हैं  श्रथवा  नहीं  ।

 जहां  तर  Hada  प्रसफलताग्रों  की  बात  मैंने  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  की  पिछली

 तीन-चार  बैठकों  में  इसे  ठीक  करने  के  प्रयास  पर  श्रसफल  रहा  ।  मैंने  कुछ  ठोस  सुभाव  भी

 दिये  ।  परन्तु  मैंने  पाया  कि  श्रमिकों  की  उपस्थिति  रजिस्टर  रखे  उपकरणों  अदद

 के  दोषों  की  जांच  के  लिए  एक  aden  दल  की  नियुक्ति  श्रादि  के  सुभाव  विभाग  के  अ्रधिका  रियों

 ने  स्वीकार  नहीं  किये  ।  मेरा  सुभाव  था  कि  मानवीय  झ्रसफलताश्रों  के  बारे  में  श्रमिकों  के  साथ

 पाक्षिक  बैठकें  करके  उनसे  बातचीत  की  जाये  ।  इसे  भी  afantfeat  ने  स्वीकार  नहीं  किया  ।  मेरा

 यह  श्रनुरोध  है  कि  इस  दिशा  में  मंत्री  महोदय  कुछ  कार्यवाही  करें  ।  यह  केवलਂ  कलकत्ता

 टेलीफोन  केन्द्र
 की  ही  नहीं  हैं  बल्कि  सभी  बड़े  शहरों  की  ये  सामान्य  समस्याए  हैं  ।

 मेरा  यह  भी  सुभाव  है  कि  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  में  श्रमिकों  के  तीन  प्रतिनिधियों

 को  लिया  जाना  चाहिये  ।  इसे  हमें  श्रमिकों  की  समस्याए  सीधी  पता  लगेंगी  श्रौर  उन्हें  हल  करने

 के  प्रयास  किये  जा  सकेंगे

 नये  टेलीफोनों  के  लिए  लाखों  श्रावेदन-पत्र  पड़े  हैं  इनमें  कुछ  विशेष  वर्ग  हैं  जैसे  कि

 सहकारी  डाक्टर  ग्रादि  ।  इस  नीति  में  सुधार  होना  चाहिये  ।  श्रावेदन  पत्र

 पर  विचार  करते  समय  अ्र।वेदन  द्वारा  दिये  जाने  वले  पू  जीगत  डाक्टरों  की

 ताझों  आदि  पर  विचार  करके  तब  उन्हें  कनैक्शन  मिलना  चाहिये  ।  क्योंकि  इस  बारे  में  बहुत  ढोंग
 चल  रहा है  |

 कहा  जाता  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  2000  रपये  खचें  कर  सकता  है  तो  उसे  टेलीफोन

 कनेक्दान  मिल  जाता  है  ।  इस  मामले  की  जांच  की  जानी  चाहिये  ।  एक  सीमा  निर्धारित  की  जानी

 चाहिए  जिससे  टेलीफोन  परामर्शदात्री  समिति  का  कोई  भी  सदस्य  तीन  या  चार  टेलीफोनों  से  afia

 की  सिफारिश  न  कर  सके  |

 कुछ  देहाती  क्षेत्रों  में  डाक  वितरण  की  पद्धति  भ्रच्छी  है  परन्तु  कुछ  क्षेत्रों  में  डाक  एकत्र

 करना  तथा  डाक  का  वितरण  करना  बहुत  कठिन  है  ।  प्रत्येक  डाकघर  में  हरकारों  तथा  चपरासियों

 के  लिए  एक  जीपकार  waar  मोटर  साईकल  श्रथवा  स्कूटर  अथवा  साईकल  की  व्यवस्था  होनी

 चाहिये  जिससे  डाक  वितरण  तथा  डाक  एकत्र  करने  का  कार्य  शीघ्रता  से  किया  जा  सके  ।

 देहाती  क्षेत्रों
 के  डाकघरों  में  श्रल्प  बचत  की  काफी  HTRT  बदातें  यह  मामला  वित्त

 मंत्रालय  के  साथ  उठाया  जाये  भ्रौर  वह  इस  बात  पर  सहमत  हो  feast  बचत  की  75
 प्रतिशत

 राशि  स्थानीय  सुघार  पर  व्यय  की  जाये  |
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 सरकार  को  श्न्ल्प  राष्ट्रीय  परिवार  fata  तथा  श्र्न्य  रचनात्मक  कार्यों

 के  लिये  विज्ञापन  देने  हेतु  पोस्ट  कार्डों  तथा  अरन्य  वस्तुओं  का  लाभ  उठाना  चाहिये  ।

 Shri  Ramkanwar  (Tonk)  :  The  number  of  Post  offices  in  Rajasthan  and  particularly
 in  Jaipur,  Tonk,  Sawai  Madhopur,  Ajmer  and  in  several  other  districts  is  very  inadequate,
 Even  in  those  places  where  the  post  office  exists  there  is  no  proper  building  for  the  emplo-
 yees  to  work  and  they  experience  great  difficujties  in  carrying  out  their  duties.
 buildings  of  the  Post  office  an  generally  dark  and  there  is  no  proper  lighting  arrangements
 there.

 Secondly,  as  had  suggest  during  last  budget  session,  arrangements  should  be  mad

 to  provide...post  office  at  each  Panchayat  headquarter  and  the  employees  should  ,be  instruc-
 ted  to  write  letters  and  till  money  order  forms  of  the  illitrate  people.

 There  is  found  accute  shortage  of  moneyorder  forms,  Postal  Tickets  and  Registry
 forms  at  the  post  offices,  consequently  people  have  to  face  diffiulties.  The  matter  should
 be  looked  into.

 The  Government  should  arrange  for  the  Pco  Sto  function  forall  the  24.0  hours  and

 to  provide  Pco  at  each  big  town  at  a  suitable  place  to  facilitate  the  traders.
 There  is  a  sift  going  on  between  the  officers  and  low  grad2  employees,  especially  of

 scheduled  castes,  in  Telegraph  office  Jaipur.  I  would  like  the  Government  to  look  into  suck

 complaints  and  true  action  against  the  defaulters,

 The  Postman  has  to  cover  a  large  area.  The  work  load  should  be  reduced  either  by

 providing  two  postman  there  or  by  dividing  the  area.

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  संचार  मंत्रालय  के  विभिन्न  कार्यों  के  सम्बन्ध

 में  सदस्यों  ने  जो  सुभाव  दिये  हैं  मैं  उसके  लिये  धन्यवाद  देता  हूं  ।  हमारा  देश  बहुत  बड़ा  देश  है  ।

 इन  श्रनुदानों  से  सम्बन्धित  सामान्य  मांगें  संचार  सेवा  को  व्यापक  तथा  प्रभावदाली  बनाने

 के  लिये  की  गयी  हैं ।

 नगरों  श्रौर  शहरों  के  हमारे  देश  में  लगभग  7  लाख  गांव  हैं  डाकघरों  की  कुल

 संख्या  1,09,059  है  ।  सामान्य  मांग  यह  की  गई  है  कि  डाकघरों  के  भवन  भ्रच्छे  हों  तथा  कर्म  चारियों

 के  लिये  उनमें  पर्याप्त  स्थान  हो  ।  कमंचारियों  को  पर्याप्त  स्थान  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  किसी

 को  भी  शिकायत  नहीं  हो  सकती  ।  यदि  समस्या  को  उसके  वास्तविक  रूप  में  देखा  जाये  तो  ज्ञात

 होता  है  कि  ऐसा  किया  जाना  बहुत  ही  दुष्कर  कार्य  है  ।  हमारे  पास  जितने  डाकघर  हैं  उनमें

 ma  से  झधिक  किराये  के  भवनों  में  चल  रहे  हैं  ।  यदि  पर्याप्त  स्थान  वाले  सभी  विभागीय

 घरों  का  निर्माण  कराया  तो  इसमें  231.32  करोड़  रुपये  के  लगभग  लागत  आयेगी  ।  यह

 इतनी  बड़ी  राशि  है  जिसकी  कोई  भी  योजना  श्रायोग  श्रथवा  वित्त  मंत्री  केवल  एकमद  के  लिये

 व्यवस्था  नहीं  कर  सकता  |  देश  के  कर्मचारियों  चाहे  वे  सरकारी  चाहे  डाकघरों  के

 चाहे  वे  किसी  कार्यालय  में  काम  करने  वाले  लिपिक  हों  अथवा  संसद  सभी  को  उन

 सीमाओं  को  ध्यान  में  रखना  चाहिये  जिनके  श्रन्तर्गत  देग  को  सुन्दर  भविष्य  के  लिये  कार्य  करना

 पड़ता  है  ।  मुझके  श्राशा  है  कि  माननीय  सदस्य  स्थिति  की  कठिनाइयों  को  समभेंगे  ate  कर्मचारी -

 गण  कुशल  डाक  सेवा  के  मार्ग  में  कठिनाइयों  के  होते  हुये  भी  हमें  भ्रपना  सहयोग  निर्बावं  रूप  में

 देते  रहेंगे ।
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 प्रदन  gar  गया  है  कि  इस  विभाग  को  लाभ  कमाना  चाहिये  श्रथवा  घाटे  में  चलना  चाहिये
 क्या  इस  विभाग  को  लोकोपयोगी  होना  चाहिये  अथवा  वारशिज्यिक  से  कार्य  करना

 चाहिये
 ?  इस  विभाग  का  कार्यकरण  लोकोपयोगी  भी  है  तथा  वाणिज्यिक  भी  ।  विभाग  का

 कार्यकरण  लोकोपयोग  की  सेवा  से  श्रलग  नहीं  किया  जा  सकता  |

 डाक-विभाग  के  घाटे  में  चलने  के  क्या  कारण हैं
 ?

 उदाहरणाथं  मैं  एक  दो  बातें  बताना

 चाहता  हुं  विभाग  को  एकਂ  Texas  का  मुल्य  18°55  पैसा  पड़ता  है  जबकि  इसे  10  पसे  में

 बेचा  जाता है  ।  इसका  तात्पयं  यह  है  कि  विभाग  को  एक  पोस्टकाड  पर  8.55  पैसे  की  हानि

 उठानी  पड़ती  है  ।  प्रशुल्क  जाँच  श्रायोग  ने  यह  सिफारिद  की  थी  कि  एक  प्रतिशतता  से  परे  राज

 सहायता  नहीं  दी  जानी  चाहिये  परन्तु  इस  कायें  में  हम  उस  प्रतिशतता  से  कहीं  श्रधिक  दूरी  तक

 राज  सहायता  दे  रहे  हैं  ।

 इसी  प्रकार  एक  पंजीकृत  समाचार  पत्र  पर  डाक-व्यय  21.69  पैसे  अझाता  है  जबकि  हमें

 उससे  केवल  3.50  पैसे  प्राप्त  होते  हैं  ।  प्रत्येक  समाचार  पत्र  पर  श्रौवतन  21.9  पैसे  का  घाटा

 विभाग  को  उठाना  पड़ता  है  ।  इस  प्रकार  सब  मिलाकर  विभाग  को  भारी  हानि  होती  है  ।

 दूसरे  देशों  की  डाक  दरों  से  भ्रपने  देश  की  तुलना  की  जाये  तो  पता  चलता  है  कि  हमारे

 देश में  पोस्ट  ars  का  मुल्य  10  पैसे  है  जबकि  पाकिस्तान  में  15  अदन  में  27  पैसे

 सिंगापुर  में  33  फ्रांस  में  36  पैसे  ग्रमरीका  में  40  जमंनी  में  42  पैसे  ।  समाचार  पत्रों

 को  दी  जाने  वाली  राज  सहायता  की  स्थिति  भी  ऐसी  ही  है  ।  समाचार  पत्रों  पर  टिकट  लगाकर

 जो  विभाग  को  शुल्क  प्राप्त  होता  है  वह  इस  प्रकार  है  ।  भारत  में  2  से  5  पैसे  पाकिस्तान  में

 ग्रदन  में  16  Ta,  फ्रांस  में  25  ब्रिटेन  में  45  पै  तथा  mada  में  44  पैसे  के  टिकिट

 समान  वजन  के  समाचार  पत्रों  wife  पर  लगाये  जाते  हैं  ।  हमारे  देश  का  यह  विभाग  fart  के

 झन्य  देशों  की  पलना  में  सबसे  सस्ता  है  प्रौर  सस्ता  होते  हुये  भी  इतने  भारतीय  सामाजिक

 परिस्थितियों  के  भ्रनुकूल  सुक्षम  होने  का  प्रयत्त  किया  है  ।

 जहां  तक  विभाग  से  अ्रलग  के  कमंचारियों  का  sea  इस  सम्बन्ध  में  मैं  इतना  बताना

 चाहता  हूं  कि  प्रत्येक  संसदात्मक  लोकतंत्र  प्रथवा  थोड़ी  तानाशाही  प्रवृत्ति  से  कार्य  करने  वाले  सभी

 देवों  में  ऐसी  व्यवस्था  है  ।  समाजवादी  देशों  की  बात  अलग  है  ।  प्रन्य  देशों  में  कम  या  श्रधिक  रूप

 में  ऐसी  ही  प्रथा  विद्यमान है  ।  भ्रास्ट्रेलिया  में  टिकटें  बेचने  का  कार्य  दुकानदारों  द्वारा  किया  जाता

 है  ।  ब्रिटेन  में  भी  25,000  डाकघरों  में  से  1800  डाकघरों  को  छोड़कर  ऐसी  ही  पद्धति  है  ।

 इसके  पबचात  लोक  सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिये  2  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  clock

 मध्यान्ह  भोजन  के  पइचात  लोक  सभा  दो  बजकर  पाँच  मिनट  अझज्प०  पर  समवेत  हुई
 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch  at  five  minutes  past  fourteen  of  the  clock

 उपाध्यक्ष  सहोदय  पीठासीन  हुए  ।

 |  Mr.  Deputy  Speaker in  the  Chair  |

 aft  हेमवतीनन्दन  बहुगुणा  :  वित्तीय  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  विभाग  के  समक्ष  जो  कठिनाइय

 ध्राती  हैं  मैं  उनकी  सुचना  सदन  को  दे  रहा  था  ।  हमारे  विभाग  का  कार्य
 बहुत  कठिन  है  देश  में  श्रनेक

 भाषायें  हैं  प्रत्येक  भाषा  लिखने  पढ़ने  वाले  डाक  छांटने  वाला
 कर्मचारी  तथा  हरकारों  की  व्यवस्था
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 करना  बहुत  कठिन  है  ।  विभिन्‍न  क्षेत्री  wqray  में  लिखे  गये  पत्रों  को  देश  के  विभिनन  भागों  में

 लै  जाना  पड़ता है  ।  समुची  कार्य  संचालन  लागत  इतनी  अधिक  हो  जाती  है  कि  उसमें

 ara  से  भारी  wit  के  बिना  सेवा  क्षमता  नहीं  रह  जाती  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  ब्रिटेन  तथा  झ्रमरीका  की  भांति  निगम  की  व्यवस्था  करने  का  सुभाव  दिया

 मैं  इस  बात  पर  विचार  कर  रहा  हूं  कि  भारत  में  यह  व्यवस्था  किस  ढंग  से  चल  सकती

 ब्रिटेन  तथा  अमरीका  की  स्थिति  हमारे  यहां  से  fae  है  ।  प्रमरीका  में  डाक  विभाग  की  नियुक्तियां

 राजनतिक  शभ्राघार  पर  की  जाती  भारत  में  ऐसा  नहीं  है  यहां  डाक-तार  के  महानिदेशक  का

 सत्तारूढ़  दल  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होता  |  महा  डाकपाल  का  भी  सत्तारूढ़  दल  सेਂ  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  होता  ।  प्रद्यासन  राजनैतिक  नियंत्रणाधीन  नहीं  है  जैसा  कि  श्रमरीका  में  होता  है  ।  श्र्त

 ्रमरीका  वालों  के  समक्ष  निगम  की  स्थापना  के  समय  जो  परिस्थितियां  थीं  वे  हमारे  यहां  की

 परिस्थितियों  से  पुर्णतया  fara  थीं  ।  साथ  ही  ब्रिटेन  तथा  श्रमरीका  में  निगम  की  स्थापना  का

 विचार  ऐसे  समय  किया  गया  जबकि  उनकी  श्राधिक  स्थिति  सु  थी  तथा  जीवन  स्तर  श्रच्छा

 था  ।  अत  उन्होंने  सामाजिक  सेवा  को  पुर्णरूप  से  वारिज्यिक  सेवा  बना  निगम  की

 स्थापना  का  उद्दइय  विभाग  को  बल पुर सरूप  से  बाशिज्यिक  बना  देने  के  साथ  समाहित  है  ।  यदि

 सदन  ठीक  समभता  है  तो  इस  मंत्रालय  का  विघटन  किया  जो  सकता  है  ।  मु  इसमें  कोई  श्रापत्ति

 नहीं  है  ।  मेरा  श्रपना  विचार  यह  है  कि  विभाग  को  पूर्ण  कार्य  निगम  को  सौंप  देने  से  साधारण

 ब्यक्ति  के  सामने  कठिनाई  जिसे  इस  समय  काफी  राज  दी  जा  रही  है

 अ्रघिक  डाकघरों  की  व्यवस्था  करने  सम्बन्धी  सुभाव  दिये  गये  हैं  ।  हमें  देखना  यह  है  कि

 यदि  प्रत्येक  पंचायत  मुख्यालय  पर  डाकघर  की  व्यवस्था  की  जाए  तो  वित्तीय  स्थिति  कया  होगी  ?

 क्या  हमारा  देश  श्राथिक  दृष्टि  से  इस  समय  इस  भार  को  वहन  करने  में  सक्षम  है  ।  देश  में  कुल

 ग्राम  पंचायतों  की  संख्या  1,22,000  है  ।  जिनमें  से  73,743  ग्राम  पंचायतों  के  मुख्यालयों  पर  या

 तो  डाकघर  स्थित  हैं  waar  इनसे  1  मील  की  दूरी  पर  यदि  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  मुख्यालय

 पर  डाक  घर  की  व्यवस्था  की  जाये  at  विभाग  की  वार्षिक  श्रौसतन  हानि  3  करोड़  रुपये  के

 लगभग  हो  जायेंगी  ।  यदि  वित्त  मंत्रालय  waar  योजना  WTA  इस  रादि  की  व्यवस्था  कर  सकते

 है  तो  इस  सम्बन्ध  में  faa  करना  उनका  कार्य  है  मैं  तो  इस  समय  उपलब्ध  निधि  तक  ही

 सीमित  हं  शर  वर्तमान  उपलब्धि  को  देखते  हुए  ऐसा  करना  कठिन  है  ।
 प्रत्येक  दिन  देश  के  किसी

 न  किसी  भाग  में  लगभग  9  नपे  डाकघर  खोले  जाते  हैं  ।  मैं  जानता  हुं  कि  यह  संख्या  कम  है  परन्तु

 हमारी  वित्तीय  स्थिति  ही  ऐसी  है  ।

 हमारे  सम्मुख  कठिनाई  यह  है  कि  विभिन्‍न  स्थानों  विभिन्‍न  प्रदेशों  के  स्तर  भिन्न  भिन्न

 जो  बात  केरल  के  लिए  श्रच्छी  है  वह  श्ररुणांचल  प्रदेश  के  लिये  grat  नहीं  हो  सकती  जो

 प्ररुणांचल  के  लिये  weet  है  उत्तर  प्रदेश  में  बेकार  सिद्ध  हो  सकती  है  ।  देश  के  विभिनन  क्षेत्रों  की

 श्रावश्यकताशओं  को  पूरा  करने  के  विचार  से  मैं  इन  स्तरों  की  विचारधारा  में  ya  परिवर्तन  करने

 का  प्रयत्न  कर  रहा  हूं  ।

 सदन  के  समक्ष  जो  दस्तावेज  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  उनमें  प्रकाशन  सम्बन्धी  कुछ  त्र.टियाँ  एवं

 दोष  रह  गये  यद्यपि  हमने  शुद्धि  पत्र  जारी  कर  दिया  फिर  भी  मैं  इन  दोषों  के  लिये
 क्षमा

 प्रार्थी हुं  ।
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 डाक  सेवा  को  प्रभावी  बनाने  के  विषय  में  कहा  गया  है  ।  कर्मचारियों  के  सामने  बहुत  सी

 कठिनाइयां  आ्राती  हैं  ।  जैसे  विमान  सेवा  ने  aT  1971  से  फरवरी  1972  तक  डाक  नहीं  उठायी

 मेरा  झादाय  उन  पर  दोष  लगाना  नहीं  है  ।  इण्डियन  एयर  लाईन्स  में  उस  समय  संकट  था  ।

 थे  संकट  हड़तालों  तथा  धीरे  काम  करो  नीति  से  ate  डाक  से  श्रघिक  शुल्क  प्रदान  करने  वाली

 वस्तुयें  ले  जाने  के  कारण  पैदा  हुये  ।  रेल  गाड़ियों  की  जंजीर  खींचे  जाने  से  रेल  डाक  सेवा  में

 विलम्ब  होता  है  ।  उत्तरी  बिहार  में  ऐसी  घटनायें  प्रायः  होती  हैं  ।  रेल  गाड़ियां  समय  पर  अ्रानजा

 नहीं  सकती  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  डाक  ठीक  प्रकार  किस  ढंग  से  जा  सकती  है  ।  ay

 के  तार  काटने  की  घटनायें  उत्तर  प्रदेश  में  बहुत  प्रधिक  होती  हैं  इस  प्रकार  ाधिकਂ  जीवन  के

 eat  क्षेत्रों  की  अपेक्षा  हम।रे  विभाग  की  कार्यकुशलता  रेल  विमान  पोत  सेवा  श्रादि

 की  कार्यकुशलता  पर  निर्भर  है  ।

 जहां  तक  कमंचा  रियों  के  श्रनुशासन  का  सम्बन्ध  हमने  इस  दिशा  में  यथासंभव  प्रयत्न

 किया  है  ।  मुक्  सभा  को  यह  बताते  हुए  गव  होता  है  कि  1971-72  में  ard  दिवस  की  हानि

 नाममात्र  ही  हुई  है  ।  केरल  के  श्रतिरिक्त  ग्रन्यत्र  शान्ति  रही  है  ।  कमंचारियों  ने  सहयोग  दिया है
 mie  में  इसकी  पूर्ण  waar  हुं  ।  यह  भारतीय  सरकार  का  बत  पुराना  विभाग  जिसमें

 बहुत  थी  कमियां  ग्रा  गयी  हैं  ।  में  उन्हें  दूर  करने  का  भरसक  प्रयत्न  कर  रहा  हू  परन्तु  विचार  के

 पुराना  होने  से  उसकी  कमियां  कहीं  कह्टीं  दिखाई  जाती  हैं  ।  मेंने  कमंचारियों  से  यह  बात  स्पष्ट

 कर  दी  है  कि  शभ्रनुशासनात्मक  मामलों  में  किसी  भी  कार्मिक  किसी  भी  फेडरेशनਂ  या  श्रमिकों

 के  किसी  भी  वर्ग  के  साथ  कोई  समभौता  नहीं  किया  जायेगा  ।  मेंने  इस  सिद्धान्त  का  श्रनुकरण
 करने  का  प्रस्ताव  किया  है  कि  यदि  कमेंचारियों  ने  कहीं  भी  श्रनुशासन  में  ढील  दिखाई  तो  उनकी

 सेता  में  व्ययघान  कर  दिया  जायेगा  झ्रत  जो  कर्मचारी  हड़ताल  करेंगे  उन्हें  परिराम  भुगतने  होंगे  ।

 मुक्के  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  केवल  केरल  के  एक  वर्ग  के  कर्मचारियों  के  श्रतिरिक्त  देश

 पयन्त  मेरे  ages  को  मान  लिया  गया  है  ।  यदि  कर्मचारी  भ्रपने  दोष  के  प्रति  खेद  प्रकट  करते

 at  उनके  मामलों  पर  पुनः  विचार  भी  किया  जा  सकता  है  ।  सभी  प्रकार  के  दवाव  मुझे  श्रपने

 fazaq  से  हटाने  में  श्रसफल  रहे  हैं  ।

 हमारे  विभाग  में  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  कर्मचारी  लिये  जाते  इनमें  से  बहुत  से

 कर्मचारियों  को  दुर्गम  cart  पर  कार्य  करना  पड़ता  है  जहां  की  स्थिति  भी  जीवन  योग्य  नहीं
 है  |

 उदाहरणार्थ  कोई  वायरमैन
 कोई  लाईनमैन  18,000  फीट-ऊचे  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहा  है

 परन्तु  उसको  वही  वर्दी  मिलती  है  जो  एक  दिल्‍ली  में  कार्य  करने  वाले  ड।किये  अथवा  लाइनमैन
 को  मिलती  है  ।  ऐसा  कमंचारी  लद्दाख  wife  क्षेत्रों  में  सीमा  सुरक्षा  करने  वाले  सैनिक  से  कम  नहीं
 है  ।  परन्तु  विभागीय  सिद्धान्त  सभी  क्षेत्रों

 के
 कमेंच।रियों  के  लिये  एक  समान  हैं  हम  इस  बात

 पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  हम  काय  की  स्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में

 चारियों  के  साथ  किप  प्रकार  का  व्यवहार  कर  सकते  हैं  ।

 कभी  कमी  समाचार  पत्रों  में  डाक  सम्बन्धी  फार्मो  तथा  अन्य  की  कमी  की  शिकायतें

 प्रकाशित  होती  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  इस  प्रकार  है  ।  कागज  की  श्रावश्यकता  पुर्णा  करने  के

 लिये  हमें  प्रिंटिंग  तथा  स्टेशनरी  के  नियन्त्रक  के  माध्यम  से  भ्र(पुरति  तथा  निपटाने  के  महानिदेशक
 से  माँग  करनी  होती  है  ।  हमें  डायरेक्टरी  तथा  फार्म  छापने  के  लिये  12,000  सीटरिक  टन  कागज
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 की  श्रावश्यकता  होती  है  ।  परन्तु  tafe  तथा  watt  के  नियन्त्रक  कहते  हैं  कि  मांग  में  28

 प्रतिशत  की  सामान्य  कटौती  कर  दी  गई  है  ।  यह  कटौती  हमें  भी  पूरी  करनी  होती  है  ।  कागज  की

 कमी  के  कारण  फार्मों  aris  की  कठिनाई  होती  है  ।

 चालू  वर्ष  की  मांग  को  कम  कर  दिया  गया  है । मुभे  भय  है  कि  इस  वर्ष  मनीश्राडेर  फार्मों

 तथा  रि

 तफाफों

 की  कमी  हो  जायेगी  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  काट्िज  कागज  प्रयोग  में  लाया

 जाता  है

 कागज  न  मिलने  पर  सभी  प्रकार  के  फामं  नहीं  छपवाए  जा  सकते  ।  कागज  के  श्रधिक

 उत्पादन  पर  ही  जो  हम  चाहते  हैं  वह  कर  सकते  हैं  ।

 कागज  को  बचत  के  लिये  कुछ  वरिष्ठ  श्रधिकारियों  का  दल  बनाया  गया  है  ।  उसने  झपने

 अ्रध्ययन  के  द्वारा  220  फार्मों  को  समाप्त  कर  दिया  है  ।  इससे  45  लाख  रुपये  की  बचत  होगी
 इसके  झतिरिक्त  मनीश्राडर  कुछ  श्रन्य  फार्मो  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  हम  कुछ  का  मूल्य
 लेते  हैं प्रौर  कुछ  श्रन्य  का  मुल्य लेना  प्रारम्भ  करने  पर  विचार  कर  रहे  इससे  3  लाख  रुपये

 की  बचत  होगी  ।  इसके  भ्रतिरिक्त  डाक  टिकटों  को  प्रेस  से  सीधा  डाकखानों  को  मेजने  की  व्यवस्था

 करक ेव्यय  की  बचत  की  जा  रही  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  दूर  संचार  की  खराब  स्थिति  की  बात  कही  गई  है  ।  इसका  ग्य  यह नहीं

 कि  ग्रन्य  राज्यों  में  स्थिति  weet  है  ।  अभी  हम  इस  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि  टूर  संचार  व्यवस्था  मली

 प्रकार  चल  सकें  |  श्र्भी  हमारे  यन्त्रों  में  सुधार  की  श्रावश्यकता  है  ।  हम  साल  भर  में  150,000

 टेलीफोनों  से  श्रधिक  का  निर्माण  नहीं  कर  सकते  हैं  ag  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  दुगुना  है  ।  फिर

 भी  हमारा  उत्पादन  से  कहीं  कम  है  ।  इपके  लिये  हमारे  कमंचारी  दोषी  नहीं  हैं  पर  हमारे
 पास  श्रभी  मशीनें  ही  ऐसी  नहीं

 हैं  जो  स्च्छा  उत्पादन  कर  सकें  |  अपने  नये  कारखाने  को  हम

 यधिक  झ्राधुनिक  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 भोपाल  को  दिल्‍ली  से  सीधे  टेलीफोन  करने  की  सुविधा  से  जोड़ने  की  बात  कहीं  गई  ea

 ऐसा  भी  तक  यन्त्र  की  कमी  के  क्रारण  हो  नहीं  कर  सकें  हैं  ।  हमारा  सभी  राज्यों  की  राजधानियों

 को  दिल्‍ली  से  जोड़ने  का  इरादा  है  ्र  इस  दिशा  में  हम  प्रयत्नशील  हैं  ।

 सावजनिक  टेलीफोनों  की  संख्या  बढ़ाने  की  बात  कट्टा  गई  ।  हम  ऐसे  फोन  अ्रघिक  संख्या

 में  लगाना  चाहते  हैं  पर  हमारे  सम्मुख  सिक्कों  की  कमी  की  समस्या  फिर  इस  बीच  हमें

 बंगला  देवा  के  सिक्के  भी  डालने  पढ़े  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  गलत  टलीफोन  बिलों  की  बात  कहीं  ।  जहां  कहीं  भी  कार्यालय  सन्बन्धी

 गलती  होती है  ।  वहां  हम  उसे  ठीक  कर  देते हैं  जहां  कहीं  यह  गलती  यन्त्र  की  खराबी  के  कारण

 होती है  तो  उसका  भुगतान  पिछली  तिमाही में  हुए  श्रधिकतम  बिल  के  श्राधार  पर  कर  दिया

 जाता  है  ।

 तपने  टेलीफन  पर  सीघे  टक  काल  करने  से  रोकने  के  लिये  सदस्य  उसे  रोकने  का  यन्त्र

 लगवा  सकते  हैं  ।

 सीधे  ट्रेक  काल  करने  की  सुविधा  के  भ्रतिरिक्त  दिल्‍ली  में  कहीं  बाहर  जाने  के  समय

 फोन  बन्द  कर  देने  की  सुविधा  भी  है  ।  उसके  लिये  केवल  टेलीफोन  को  एक  पत्र
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 लिखना  होता  है  ।  इस  प्रकार  उस  समय  का  कोई  पैसा  नहीं  लिया  जाता  जितने  दिनों  टेलीफोन

 बन्द  रहता  है  ।  इसके  श्रतिरिक्त  टेलीफोन  बिलों  में  किस  कारण  गलती  हुई  उसका  पता  लगाने

 का  प्रयत्न  भी  किया  जाता  @ >  शर  कई  मामलों  में  इसका  पता  चला  है  तथा  बिलों  को  ठीक  किया

 गया

 देश  भर  के  लिए  टेलीफोन  कालों  की  दर  समान  पर  ही  तथ  की  जाती  है  ।  भ्रौर

 कलकत्ता  तथा  बम्बई  के  लिए  यह  समान  ही
 है  ।  कहीं-कटीं  इसमें  ग्रन्त र  हो  सकता

 जहां  कि  एक्सचेन्ज  का  परिचालन  मानव  द्वारा  किया  जाता  है  |

 तार  सेवा  को  सुधारने  के  लिए  हमने  प्रत्यन  किया  है  are  alan  फ्रीक्वेन्सी  सेवा  लागु  की

 है  तथा  कुछ  wey  यान्त्रिक  परिवतंन  किये  गये  हैं  |

 एक्स्प्रंस  चिट्रियों  की  उसी  ब्यक्ति  को  जिसे  ag  लिखी  गई  है  देने  का  झनुरोध  किया  गया

 है  ।  इस  सम्बन्ध  मैं  में  विचार  कर  रहा  रजिस्टरी  किया  गया  पत्न  तथा  HATAIST  तो  उसी

 व्यक्ति  को  दिए  जाते  है  जिसके  नाम  वे  भेजे  जाते  हैं  ।

 हम  दुरस्थ  प्रदेशों  की  सुचारु  व्यवस्था  के  yer  पर  भी  विचार  कर  रहे  हैं  ।  झ्रौर  कुछ  ही

 मट्दीनों  में  हम  राज्य  स्तर  पर  इन  प्रदेशों  के  लिए  कोई  व्यवस्था  करने  में  सफल  हो  जायेंगे  |

 हम  गोरखपुर  में  एक  स्वचालित  टेलीफोन  केन्द्र  लगाने  की  योजना  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 एयर  कन्डीशन  यंत्रों  के  बारे  में  यहां  कहा  गया  कि  वे  ठीक  प्रकार  से  काम  नहीं  कर  रहे  हैं

 ये  प्रति  विभाग  द्वारा  सप्लाई  किए  जाते  हैं  ate  इस  सम्बध  में  हम  उनसे  पत्राचार  कर
 रहे  हैं

 ।

 तथा  यह  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  जहां  भी  सम्भव  हो  एयर  कन्डीदन  यंत्र  लगाए  जायें  |

 स्वर्गीय  चिदाम्बरमु  food  का  स्मारक  टिकट  निकालने  की  बात  पर  एक  माननीय  सदस्य

 ने  बहुत  जोर  दिया  है  ।  हमने  बार-बार  इस  सम्बन्ध  में  प्रयत्न  किया  है  पर  फिर  भी  डाक  टिकट

 सलाहकार  समिति  ने  उसे  स्वीक्नृति  नहीं  दी  ga  फिर  इस  सम्बन्ध  में  प्रयत्न  करेंगे  |

 नई  टेलीफोन  फैक्टरी  दक्षिणा  में  लगाने  के  प्रश्न  पर  हम  विचार  कर  रहे  हैं  ।  केरल  ने  भी

 ऐसी  मांग  की  उस  पर  भी  विचार  जायेगा  ।

 टेलीफोन  ग्राहक  के  यहां  मीटर  लगाने  के  बारे  में  हम  परीक्षण  कर  रहे  हैं  श्रौर  यदि  हम

 इसमें  सफल  हो  तो  ग्राहक  के  ध्नुरोध  पर  उन्हें  लगाए गे
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा

 अ्रस्बीजत  हुए

 All  the  cut  motions  were  put  and  neg  atived

 उपाध्यक्ष  सहोदय  द्वारा  संचार  मंत्रालय  की  निस्तलिखित  मांगें  मतदान  के  लिए  रखी  गई

 तथा  पुरी  स्वीकृत  हुई
 |

 The  following  Demands  in  respect  of  Minirstry  of  communications  were  put  and

 adopted
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 माँग  संख्या  शीष॑क  राशि

 1  3

 रुपये

 87  संचार  मंत्रालय  61,87,000

 88  4  ,36,70,000 समुद्र-पारीय  संचार  सेवा

 89  डाक  ग्रौर  तार  चालन  2,43,60,61,000

 90  डाक  श्रौर  तार  विभाग  द्वारा  सामान्य

 राजस्व  में  दिया  जाने  वाला  लाभांद

 शर  प्रारक्षित  निधियों  में  विनियोग

 तथा  सामान्य  राजस्व  से  दिये  जाने

 बाले  ऋण  की  वापसी  37,59  98,000

 136  डाक  श्रौर  तार  पर  जी  परिव्यय

 1,21,05,83,000 से

 137  3,00,62,000 संचार
 मंत्रालय  का  प्रन्य  पूजी  परिव्यय

 कृषि  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ग्रब  सभा  में  कृषि  मंत्रालय  की  मांग  संख्या  25  से  31,  111  श्रौर

 115  पर  विचार  और  मतदान  होगा  ।  जो  माननीय  सदस्य  श्रपने  कटौती  प्रस्ताव  पेश  करना

 वे  15  मिनट  के  श्रन्दर  पर्ची  Ya  दें  ।

 कृषि  मंत्रालय  की  वर्ष  1972-73  की  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत  की  गई  ।

 मांग  संख्या  शीर्षक  राशि

 1  2  3
 विधा a  अ

 रुपये

 25  कृषि  विभाग  4,64,76,000

 26  क़षि  26,19,78  000

 27  भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद्‌  को  श्रदायगियां  27,11,57,000

 28  बन  1,64,45,000

 29  खाद्य  विभाग  1,00.34,59,0:  0

 30  सामुदायिक  विकास  विभाग  4  1  ,  78,000

 31  सहकारिता  विभाग  2,68,18  000

 114  श्रन्न  श्रौर  रासायनिक  खाद  की  खरीद  1,32,20,14,000

 115  कृषि  मंत्रालय  का  aq  पु  जी  परिव्यय
 अयश  न्

 45,26
 60,000
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 श्री  एस०  पी०  wzzTara  :  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के
 पश्चात  ग्रामीण  क्षेत्र  की

 गरीब  जनता  अर  श्रधिक  गरीब  हो  गई  है  तथा  जमींदारी  समाप्त  होते  पर  भी  जिनके  पास  जमीन

 वे  सम्पन्न  हुए  हैं  तथा  इन  खेतीहर  पू  जीपतियों  ने  मजदूरों  का  बहुत  शोषण  किया  है  ।

 यह  सही  है  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  पर  हमारी  प्रतिव्यक्ति  खपत  में  गिरावट

 आई है

 संसार  का  सबसे  बड़ा  क़षि  प्रधान  देश  होने  प्रः  भी  हम  रुई  (90  करोड़  श्रौर

 खाने  का  तेल  श्रायात  करते  हैं  ।  चीनी  का  उत्पादन  घट  रहा  है  ।

 संयुक्त  मोर्चा  सरकार  के  समय  में  पश्चिम  बंगाल  में  एक  जूट  जांच  श्रायोग  की  स्थापना

 की  गई  थी  पर  wa  उसके  कार्य  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ale  सरकार  जूट  उत्पादकों  को

 उचित  मुल्य  देने  के  सम्बन्ध  में  गम्भीर  नहीं  है  ।

 भूमि  सुधार  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  1971  केन्द्रीय  भुमि  सुधार  समिति

 ने  एक  नीति  घोषित  पर  उस  पर  श्रमल  श्रभी  तक  नहीं  हुप्रा  बड़े-बड़े  भुमिपति

 ग्रपनी  भूमि  बेच  रहे  हैं  ।  पति  पत्नी  भूठ-मुट  तलाक  ले  रहे  जिससे  कि  जमीन  उनके  ही  पास  रह

 सके  ।  भूमि  की  श्रधिकतम  सीमा  10  से  18  एकड़  सिंचित  भूमि  रखी  जा  रही  है  इसमें  निजी  साधन

 से  सिचित  भूमि  नहीं  ard  ।  इसका  owt  gar  कि  भूमि  की  श्रधिकतम  सीमा  एक  छलावा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कृपया  मंत्री  महोदय  स्पष्टीकरण  हैं  ।  क्या  यह  भूमि  सुधार  श्रधिनियम  पीछे  से

 लागु  होगा  ?  तथा  एक  नाम  से  दूसरे  नाम  में  स्थानान्तरित  की  गई  भूमि  के  सम्बन्ध  में  am  किया

 जायेगा  |

 श्राजकल  vats  श्रौर  सिचाई  साधनों  के  कारण  छोटी  जोतें  श्रघिक  लाभप्रद  हैं  eater

 बड़े-बड़े  भुमि  धारी  ग्रपनी  वृद्धि  पर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दे  पाते  ।

 नये-नये  झ्राविष्कारों  का  लाम  केवल  10  प्रतिशत  बड़  किसानों  को  मिल  रहा  है  ।  छोटे

 किसान  उनके  लाभ  से  वंचित  है  ।  इस  प्रकार  ्रमीर  लोग  ही  हरित  क्रान्ति  का  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।

 संयुक्त  मोचां  सरकार  के  समय  में  पश्चिम  बंगाल  में  सबसे  भधिक  भूमि  वितरित  की  गई

 अब  र  राष्ट्रपति  के  बासन  काल  में  किराए  के  गुण्डों  ने  उन  भूमिहीन  किसानों  को  उनकी

 जमीनों  से  निकाल  दिया  त्रौर  उनकी  फलं  काट  लीं  ।  हमें  नहीं  लगता  कि  सरकार  भुमि  सुधार

 में  वास्तव  में  TH AETY  रखती  है  ।

 बिना  ate  भूमिहीन  लोगों  को  साथ  लिए  कोई  भी  भूमि  सुघार  कार्यक्रम  सफल

 नहीं  हो  सकता  ।  इसके  लिए  सभी  प्रकार  की  बेदखली  समाय्त  कर  दी  जानी  चाहिए  जिससे

 कि  किसानों  को  कोई  बेदखल  न  करा  सके  ।  बेदखल  कराने  वाजों  को  सजा  दी  जानी  चाहिए  |

 एक  महत्वपुणं  जिसका  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  यह  है  कि  किसानों  को  ऋण

 उनकी  सम्पत्ति  की  जमानत  पर  नहीं  वरन  फसल  के  झ्राघार  पर  दिया  जाना  चाहिये  i  बहुत  से

 किसानों  के  पास  श्रपनी  सम्पत्ति  न  होने  के  कारण  बेकों  से  ऋसा  नहीं  मिल  पाता  |  यदि  सरकार

 ग्रामीरा  लोगों  की  सहायता  करना  ही  चाहती  है  तो  बेदखली  को  भूत  साक्षी  प्रभाव  से  समाप्त

 at  को
 किया  जाना  चाहिये  भूमिहीन  श्रमि  न्य  नाव  पुरा  काम  देना  चाहिये  ale  उनकी  मजूरी  भी

 निष्चित  की  जानी  चाहिये  ।
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 भ्रनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  श्रायोग  के  1969-70  के  प्रतिवेदन  के  पैरा

 315  में  कहा  गया  है  कि  बतेमान  भूमि  सुधार  नीति  में  भ्रनुसूचित  जाति  के  ग्रामीणों  को  तथा

 हीन  श्रमिकों  को  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  tet  है  ।  बड़-बड़  भुस्वामियों  ने  छोटे

 किसानों  तथा  भ्रनुसूचित  जाति  के  लोगों  श्रौर  बटाईदारों  से  उनकी  मुमि  हथिया  ली  है  ।  सरकार

 को  उनसे  इन  छोटे  लोगों  को  भूमि  दिलाई  जानी  चाहिये  ।

 वास्तविक  भूमि  सुधारों  के  बिना  बेरोजगारी  की  समस्या  भी  हल  नहीं  हो  सकती  ।  सभी

 जापते  हैं  कि  हम  बड़े  बड़े  राष्ट्रों  का  व्यापार  में  मुकाबला  नहीं  कर  पा  रह  सरकार  को  यह

 सुनिश्चित  करना  है  कि  किसान  फालतू  अनाज  उगावें  तथा  इस  श्रतिरिक्त  उत्पादन  के  लिये  हमें

 समुचित  मण्डियां  मिलਂ  सकें  ।  यदि  हमारा  ग्रामीण  क्षेत्र  aren  निर्भर  हो  जाये  तो  हमारी  बेरोजगारों

 की  समस्या  भी  हल  हो  जायेगी  ।

 Shri  Darbara  Singh  (Hoshiarpur)  :  I  would  like  to  congratulate  the  Ministry  which
 has  by  evolving  the  high-yielding  varieties  of  seeds,  promoted  our  agriculture  sector  and  has
 made  the  country  self-sufficient  in  foodgrains.

 Our  agricultural  production  in  1968.69  was  94  million  tonnes  but  now  it  has  increa-
 sed  to  107.8  million  tonnes  and  it  will  further  increase  in  future.  I  also  hope  that  we  wili

 completely  stop  the  importance  of  foodgrain;  which  will  save  our  foreign  exchange.

 According  to  the  statistics  with  me  the  developed  countries  like  USA  could  not

 increase  their  agricultural  production  so  much  with  the  evolution  of  high-yielding  varieties
 seeds  as  our  country  has  done  in  five  years.  Government  have  also  paid  their  attention
 towards  the  used  of  providing  nutritions  food  to  the  children  upon  whom  the  nation  depends
 in  future.  The  Government  has  done  admirable  work  in  this  direction.

 In  certain  states,  such  as  Maharashtra,  Andhra  Pradesh  etc.  drought  has  brought
 such  misery  to  the  people.  The  Government  have  sanctioned  an  amount  of  Rs.  44  crores
 as  loan  for  irrigation  purposes.  In  this  context,  would  like  to  suggest  that  Government
 should  first  undertake  minor  irrigation  projects  in  the  country.  They  should  embark  upon

 major  irrigation  projects  after  completing  the  minor  irrigation  schemes  so  that  immediate
 benefit  accrues  to  the  people.

 In  view  of  the  surpas  production  of  foodgrains,  I  wou  d  like  to  suggest  that  Govern-
 ment  should  start  diversified  agricultural  product  on.  Attention  should  also  be  paid  to

 various  commercial  crops  in  order  to  earn  more  foreign  exchange.  Iam  sorry  to  observe
 that  the  Food  Corporation  has  purchased  cotton  at  vary  low  prices  which  will  affect  our

 econo™y.  For  achieving a  balanced  economy,  Government  should  take  811  these  aspects
 into  consideration.  I  appreciate  the  policy  of  maintaining  status  quro  regarding  The  prices
 of  foodgrains  but  I  am  afraid  Government  would  not  be  able  t>  maintainit  in  coming  years
 because  of  the  increase  in  the  production  of  foodgrains.  Trey  should  be  more  cautions  in
 this  matter.  Similarly,  Government  should  also  fix  reasonable  prices  of  Commercial  Crops,
 like  cotton  and  pulses  so  that  farmers  m.  y  not  step  growing  these  creps.  For  example,  the
 production  of  coffee  has  gone  down  considerably  in  certain  areas.  Counties,  like  those  in
 the  Latin  America,  would  not  be  able  t  produce  coffee.  Therefore,  Government  may  earn
 more  foreign  exchange  if  the  production  of  coffee  in  the  country  is  increased.

 Due  to  roofless  warehouses  in  certain  places,  the  stocks  the.ein  are  exposed  to  rain
 and  dirt.  The  possibilities  of  cemmitiing  pilferage  are  also  much  more  there.  It  was  pro-
 posed  to  construct  warehouses  of  the  ca  pacity  of  3.5  million  tonnes  of  foodgrains  during  the
 Fourth  Plan.  Against  this  Government  have  made  avaii:.ble  the  warehousing  capacity  for

 110



 29
 1894  कृषि  मंत्र।लय

 Only  1-6  million  tonnes.  This  capacity  is  also  utilised  by  the  S.T.C.  It  is  objectionable.
 They  should  constructs  their  own  warehouses.  In  view  of  the  low  cost  of  production  of
 wheat  in  other  countries  of  the  world.  we  are  not  able  to  compete  with  them  in  this  regard.
 Government  should  find  out  certain  ways  and  means  to  dispose  of  surplus  fooderains.

 The  serious  problem  of  populaticn  explosion  is  also  to  be  dealt  with  by  Govern-
 ment.  Attention  should  also  be  paid  to  the  total  land  under  forests.  They  should  also  see
 that  the  interests  of  marginal]  farmers  are  protected.  The  economic  conditions  of  the  margi-
 nal  farmers  in  certain  areas,  in  Hoshiarpur  district  for  example,  in  deplorable.  They  are
 under  debt.

 In  response  to  the  observation  made  by  an  hon.  Member  of  C.  (M),  I  would
 iike  to  refer  to  the  statement  made  by  the  chief  Minister  of  Punjab.

 He  had  said  that  Government  would  act  upon  the  recommendations  of  the
 Land  Reforms  Committee.

 would  like  to  point  out  that  50  per  cent  of  the  national  income  is  derived  from

 agriculture  while  the  percentage  of  bank  credit  to  this  sector  is  not  more  than  one,  The
 procedure  regarding  bank-loans  is  very  complicated,  as  a  result  of  which  small  farmers  does
 not  go  in  for  bank-loans,  Thus,  the  benefit  of  bank-credits  is  avoided  of  by  the  big  farmers
 only.  They  have  become  big  Jandlords  and  money-landers  as  a  result  thereof.

 1,  therefore,  suggest  that  Government  should  rake  arrangements  to  see  that  finan-

 Cia]  assistance  is  made  available  to-small  farmers.

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  श्राप  ait  कितना  समय  लेंगे  ?

 श्री  दरबारा  fag  :  मुझ  इस  पत्र  में  बोलने  का  ate  कोई  समय  नहीं  मिलेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रापकी  पार्टी  को  केवल  तीन  qe  का  समय  दिया  गया  है  1

 श्री  एम०  राम  गोप।ल  रेड्डी  :  कृपया  इस  मांग  के  लिये  दो  घंटे  का  समय

 श्रौर  yer  दिया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  प्रकार  समय  नहीं  बढ़ा  सकता  ।  कार्य  मंत्रणा  समिति  तथा

 सदन  ने  यह  समय  निर्धारित  किया  है  ।  मैं  इसमें  इस  प्रकार  परिवर्तन  नहीं  कर  सकता  |

 Shri  Darbara  Singh  १1८  rommendations  of  the  Land  Reforms  Committee  regar-
 ding  the  ceiling  on  Jand  should  te  implemented  with  retrospective  effect  so  that  big  land
 owners  could  not  transfer  their  land  in  the  name  of  their  wives  and  children.

 Jammu  and  Kashmir  has  played  an  appreciable  role.  Regarding  the  distribution  of  land.

 They  have  distributed  the  entri  land  of  45.000  acres.  The  distribution  of  land  in  other  states
 out  of in  like  this  :  1,21,000  acres  out  of  2,41,000  acres  in  Uttar  Pradesh,  65,000  acres

 1,75.000  acres  in  Hariyana,  64,000  acres  cut  of  1,76,0(0  acres  in  Punjab  and  so  on.  In  this

 context  I  would  like  to  suggest  that  all  the  State  Governinent  should  be  instructed  to  impose

 ceiling  on  land  holdings  through  an  Ordinance  to  avoid  any  loopholes  in  the  implementation
 of  the  scheme.

 Steps  should  also  ke  taken  to  seve  the  fcc  cyicirs  tke  11६  is  merece  which  causes

 heavy  loss.

 ay  Pal Shri  Vij  ay  जअचद्व  Sirgh  (Muzifrrreger)  ;  151  cfelil  ४८1 0  like  to  congratulate  the

 farmers  cf  the  ccuntry  ard  the  (८1६11  | हि  crt  fos  11  11  £&  the  precucticn  of  focdgrains  and
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 rd, making  the  country  self-sufficient  in  this  r  भ्छ्  a
 nardi  th Much  publicity  is  made  over  the  Radio  and  press  Cgarding  th  e  facilities  to  the

 farmers  of  spraying  insectisrides  over  the  crops.  But  actually  the  smallfarmers  are  not

 getting  benefits  of  this  programme.  This  programme  is  meant  for  the  big  agriculturists

 only.

 There  is  a  great  need  to  make  farm‘ng  reputable  and  dignified  in  order  to  encourage
 the  farmers  and  to  get  increased  agricultura]  production.

 Injustice  is  being  done  to  farmers  by  the  Mill  owners.  They  under-weigh  their
 products  and  do  not  pay  their  dues  in  time.  On  the  other  hand,  when  farmers  go  to  purchase
 fertilizers  and  seeds  they  never  g2t  the  full  quantity  as  mentioned  on  the  bags  supplied  by
 the  companies.  The  warehouses  are  hot-beds  of  corruption.  Seeds  and  fertilizers  worth

 thousands  of  rupees  have  been  shown  against  the  names  of  farmers  who  have  never  even
 seen  them.  Not  only  this,  they  are  not  able  to  get  justice  even  in  the  courls  of  law  if  they

 go  there.  The  plight  of  farmers  and  the  landless  labour  is  quite  deplorable.  With  this
 attitude  towards  the  farmers,  Government  can  not  remove  poverty  from  the  country.

 It  has  been  observed  that  certain  persons  have  got  mechanised  farms  of  thousands
 of  acres  of  land.  But  the;  have  manipulated  to  transfer  their  in  the  name  of  them  family
 members.  For  example,  there  are  four  mechanised  farms  in  Muzaffarnagar.  Who  is  the

 owner  of  such  farms?  Imay  quote  the  name  of  Rajbahadur  Nihalchard  amongst  such

 persons.  In  this  context,  I  would  like  to  suggest  that  the  proposed  ceiling  on  land  should
 be  introduced  immediately  or  with  retrospective  effect  so  as  to  avoid  su  ॥  manipula-
 tions  in  the  transfer  of  Jand.  A  survey  should  also  be  -conducted  by  the  Government

 regarding  the  ownership  of  land  to  the  actual  tillers  who  have  been  ploughing  them  for  the
 1851  ten  years.  It  should  be  ensured  before  imposing  ceiling  on  1200  that  such  land  is
 transferred  in  the  names  of  these  tillers  themselves.

 admit  that  various  facilities  regarding  electricity,  seeds  etc.  have  been  provided to
 the  agriculturists.  But  it  is  also  a  fact  that  most  of  the  facilities  have  gone  tothe  big  agri-
 culturists.  Regarding  maintaining  the  p:ice  of  wheat  by  the  Government,  1  do  not  find  it
 justified  to  give  the  same  price  of  wheat  to  the  big  agriculturists  who  have  availed  of  all  the
 facilities  and  to  the  smell  firmer.  May  I  know  whether  Government  propose  to  give  more

 price  of  wheat  to  the  small  farmers  whd  are  forced  to  dispose  of  their  products  due  to  their
 indebtness  and  other  privations  ?

 While  conclrding  I  would  suggest  that  interruptions  in  the  power  supply  to  farmers
 must  be  checked  to  avoid  several  difficulties  caused  to  them,  They  should  be  well  informed
 regarding  the  time  when  power  would  be  available  to  them.

 Shri  Nathu  Ram  Mirdha  (Nagaur)  :  I  rise  to  support  th?  demands  of  the  Agriculture
 Ministry  which  is  most  important  Ministry,  With  the  efforts  of  ths  farmers,  state  Govern-
 ments  and  the  Central  Government  our  country  has  become  sz2lf-sufficient  in  food,

 श्री  Fo  एन०  तिवारी  पीठासीन  हुए
 |  Shri  K.  N.  Tiwari  in  the  Chair  |

 The  various  problems  regarding  the  inc  ease,  animal  husbandry,  main-
 tanance  of  forests  etc.  are  also  cnnn  cted  with  this  Ministry.  it  is  really  a  matter  of  pride
 that  this  minis'ry  with  their  various  programmes  have  succeeded  in  increasing  the  agricul.
 tural  production  within  a  period  of  a  few  years.  I  would  like  to  congratulate  the  farmers
 bf  the  country  for  this  progress.

 Inspite  of  the  incidence  of  d  rauchts  our fauents,  GB  ivul  tural  production  increased  from  99
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 million  tonnes  in  19  9-70  10  107  million  tonnes  in  1970-71.  With  this  increased  production
 the  problem  of  storing  the  foodgrains  has  arisen  now.  The  problem  should  also  be  solved
 by  Government.  J  also  suppcrt  the  decision  of  Government  regarding  maintaining  the  price
 of  wheat  for  this  year.

 We  are  not  able  to  meet  the  full  requirements  of  certain  commodities  like  pulses
 and  oil.  In  this  context,  I  would  like  to  suggest  that  the  seeds  of  sun-flower  should  be

 imported  from  U,S.S.R.  for  the  purpose  of  extraction  of  oil  through  their  cultivaticn.  Sun-
 flower  can  replace  the  oil  seeds  and  we  can  get  much  oil  from  them.

 A  developed  variety  cotton  has  been  evolved  in  our  country  but  due  to  inadequate
 publicity  most  of  the  farmers  do  not  know  anything  about  it.  I  suggest  that  Government
 should  increase  the  acreage  for  this  variety  of  cotton.  Government  should  convene  scme
 comferences  and  the  concerned  authorities  should  te  instructed  to  popularise  this  variety  of
 cotton  seeds.  With  these  efforts  we  can  save  much  foreign  exchange.

 To  protects  the  interests  of  farmers  as  well  as  the  con  10015  and  industrialist;  ई

 suggest  that  Government  should  set  up  a  Crop.  Planning  Board  with  its  branches  in  all  the
 States.  This  Board  should  dispense  necessary  ir.formation  to  farmers  aS  to  which  crop
 should  be  grown  at  a  particular  time.)

 The  acreage  for  various  crops  should  also  be  fixed  by  the  Board.  It  should  also  be

 well  planned  and  ensure  that  farmers  get  this  much  price  of  a  commcd.ty  whi:e  the  consu-
 mers  would  get  that  commodity  on  this  much  price,  Co-operation  04  co-operative  marketing
 societies  and  other  institution  should  also  be  sought  by  Gover:  mentin  this  matter.  Pro-

 duction  should  be  fixed  by  crop-planning  and  prices  should  be  fixed  on  marketing  basis,
 The  six-point  programme  regarding  the  ceiling  on  lind  is  appriciable  but  certain

 provisions  should  be  made  more  clear.  I  also  demand  that  all  the  state  Government  should

 be  asked  to  frame  their  lows  according  to  the  programme  immediately.  They  should  also  be

 instructed  that  the  programme  should  be  implenented  without  further  delay.  Fair  distri-
 bution  of  surplus  land  should  also  be  completed.

 1  am  sorry  to  observe  that  the  suggestions  of  the  Naticnal  Co-operative  Develop-

 ment  Corporation  have  not  been  implemented  by  the  Government  as  yet.  think  the

 marketing  would  te  regulated  more  efficiently  if  the  suggestion  of  the  Corporation  are

 implemented  by  Government.  Attention  should  also  te  paid  towards  the  prosessing  system
 in  order  to  strengthen  the  co-orerative  and  agro-industrial  sectors.

 Much  emphasis  is  being  Jaid  on  the  ecological  balance  by  the  Prime  Minister.  In

 this  context  I  wuuld  like  to  point  out  that  a  meagre  sum  of  Rs,  50  lakhs  was_  provided  in  the

 Budget  for  the  drought-from  areas,  and  even  this  mecgre  amount  was  not  fully  spert.  There

 are  four  states  which  have  deserts  and  Government  should  pay  more  attention  to  them.
 have  sent  certain  schemes  to  Government  regard  ng  the  construction  of  tubewells  for  helping

 increase  our the  people  who  own  dairy  farms.  The  Goxe:nment  :hould  also  take  steps  to

 live  stock.
 The  proposed  commission  for  examinir g  the  affairs  of  community  and

 Panchayati  Raj  has  not  been  appointed  by  the  Governn:-ent  as  yet  with  the  result  that  ail  the

 schemes  regarding  the  revival  of  co-operative  societies,  Panchayati  Raj  Institutions  have
 been  shelued.  I,  therefore,  request  that  Government  should  set  up,  a  ecmmission  for  this
 work  as  early  as  possible.

 «eat  एस०  राजंगम  :  महोदय  कृषि  मंत्रालय  की  मांगों  का  सम्बन्ध  देश  के

 करोड़ों  नागरिकों  के  उत्थान  श्रौर  कल्याण  से  हैं  ।
 ey

 कनक  r=  n
 में  दिये  गये  भाषण  के  श्र  T sit  श्रनुवाद  का  संक्ष  rel  हन्द  रूपान्तर  ।

 Summari  sed  Hindi  ‘translation  1.0  English  translaticn  of  the  ‘spech  delivered  in

 Tamil,
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 भारत  एक  कृषि-प्रधान  देश  है  ।  कृषि  के  बारे
 में

 हमरे  देश  में  थ्रागे  के  हैं  किन्तु

 उनमें  से  किसी  को  भी  ठीक  ढंग  से  लागु  नहीं  किया  गया  ।  इनसे  केवल  बड़े  कृषकों  को  ही  लाभ

 होता  है  ।  तीसरी  योजना  में  कृषि  विकास  के  लिये  230  करोड़  रुपयों  के  ऋण  की  व्यवस्था
 की

 गई  थी  जिसमें  से  थोड  से  बड़  कषकों  को  ही  100  करोड़  रुपया  मिल  गया  |

 पुजी-निवेश  वाले  मुख्य  उद्योगों  की  तुलना  में  कृषि  ने  श्राधिक  विकास  में  कहीं  श्वघिक

 दान  fear  है  i  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कुषि  विकास  की  वार्षिक  दर  प्रतिदात  रखी

 गई  थी  ate  समीक्षाधीन  वर्ष  के  प्रतिवेदन  के  श्रनुसार  उत्पादन  निर्घारित  लक्ष्य  से  अ्रघिक

 हुम्रा है  ।  उत्पादन  53.0  प्रतिशत  बढ़ा  |

 हाल  ही  में  श्रहमदाबाद  में  हुए  एक  सम्मेलन  में  योजना  मन्त्री  ने  कहा  था  किਂ  स्वतन्त्रता

 प्रातति  के  25  वर्षों  के  उपरांत  भी  इस  देश  के  aer  छोटे  कृषकों  को  समय  पर  शझ्रधिक  उत्पादन

 वाले  उबंग्क  या  ऋण  की  सुविधाएਂ  प्राप्त  नहीं  होती  ।  चुनावों  के  समय  जो  भी  झ्राइवासन

 दिये  गये  उन्हे  पूरा  नहीं  किया  गया  |  यद्यपि  सतारूढ़  दल  ने  बेंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करके  तथा

 frat  पर्सों  की  समाप्ति  करके  देश  में  समानता  लाने  का  प्रयत्न  किया  है  किन्तु  श्राज  तक  इस  बात

 का  दावा  नहीं  कर  सकता  कि  उनका  दल  समानता  स्थापित  करने  में  सफल

 यदि  कोई  राज्य  सरकार  वास्तविक  wale  ग्राम  राज्य  स्थापित  करना  चाहती  है  तो

 उसका  गलत  ग्र्थ  लगाया  जाता  है  श्रौर  कहा  जाता  है  कि  वह  राज्य  स्वतन्त्रता  की  मांग  कर  रहा

 ।

 ब्रिटिश  राज्य  के  दौरान  कांग्रेस  दल  सदा  यह  कहा  करता  था  कि  ब्रिटिश  सरकार  यहां  से

 दस  हजार  मील  दूर  है  वह  जनता  की  भावनाओं  को  उसकी  मांगों  को  करो  सम भ  सकती  है  में  यह

 जानता  जाहता  हु  कि  श्राज  दिल्‍ली  के
 वातानुक  लित  कमरों  में  बैठे  शासक  वर्ग  के  ये  लोग  उन

 ग्रामीणों  की  WTaaat  को  कैसे  समभ  सकते  हैं  जो  यहां  से  हजारों  मील  हूर  हैं
 हमारा

 गिक  विकास  कृषि  विकास  पर  ही  श्राधारित  है  ।

 मांग  संख्या  25,  26,  28,  29,  30,  31  ग्रौर  114  के  भ्रन्तर्गत  50  लाख  रुपया  यात्रा

 पर  व्यय  किया  गया  है  में  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  दौरे  पर  जाने  वाले  व्यक्तियों

 ने  कम  से  कम  5000  गांवों  का  दौरा  किया  था  ।

 तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्त्री  ने  वहां  भुमि  की  श्रघिकतम  सीमा  15  एकड़  निर्धारित  की  है

 तर  इस  विधान  के  सफलतापूर्वक  कार्यावन्यन  के  पहचात  वह  केन्द्र  से  पर।मर्द  कर  रहे  हैं  कि

 qEqaTAY  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जाये  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  श्रन्य  राज्य  सरकारों  के

 समक्ष  तमिलनाडु  का  उदाहरण  रखना  चाहिये  तभी  सभी  राज्यों  में  समान  रूप  से  भूमि  की  श्रघिकਂ

 तम  सीमा  सम्बन्धी  श्रधिनियम  को  समान  रूप  से  कार्याविन्त  किया  जा  सकेगा  |

 वन  नीति  के  भ्रन्तर्गत  कुल  भूमि  का  33  प्रतिशत  माल  वन  के  रूप  में  रखा  जाना  चाहिए  |

 1971  -72  के  दौरान तमिलनाडु  में  यह  न्यूनतम  सीमा  रखी  गयी  है  ।  भाग  संख्या  28  के  भ्रन्तर्गत  if
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 32,20,000  रुपये  की  घन  राठि  को  बचत  के  रूप  में  दिखाया  गया  है  यदि  केन्द्रीय  सरकार  इस

 श्राबंटित  घन  को  व्यय  नहीं  कर  सकती  तो  यह  धन  तमिलनाड  सरकार  को  जिसने  इसका

 उपयोग  बनों  के  उत्पादों  के  विकास  के  लिए  करना  चाहा  दे  सकती  थी  ।

 मांग  संख्या  115  कृषि  के  सम्बन्ध  में  पू  जी  परिव्यय  के  wats  भी  साढ़े  ars  करोड़

 रुपये  की  बचत  हुई  है  ।  जब  हमने  उबेरकों  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  किया  तो  इस  भारी  बचत  की

 सराहना  करना  कठिन  है  ।

 यह  भ्रनुमान  लगाया  गया  है  कि  प्रति  ay  500  करोड़  रुपये  के  मुल्य  का  धान  नष्ट  किया

 जा  रहा  है  श्रौर  इस  राष्ट्रीय  उत्पाद  को  नष्ट  होने  से  बचाने  के  लिये  चौथी  योजना  की  wafer  के

 दौरान  550  सहकारी  परिष्करण  कारखाने  स्थापित  किये  जाने  हैं  ।  श्रब  तक  केवल  98  कारखाने

 स्थापित  किए  गए  हैं  जब  यह  स्थिति  है  तो  मांग  संख्या  26  के  भ्रन्तगंत  30  लाख  रुपये  जो

 सहकारी  बेंकों  को  प्राथिकਂ  सहयता  के  रूप  में  दिया  जाना  बचत  कसे  हो  सकती  थी  ।

 मांग  संख्या  25,  26  भ्रौर  29  के  में  मेंने  कुछ  कठौती  प्रस्ताव  रखे  हैं  साथ  ही

 ्राबंटित  धन  का  पुरा  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।  सरकार  कृषि  के  साथ  न्याय  नहीं  कर  रही

 gt

 यदि  भारत  सरकार  नगरीय  सम्पत्ति  पर  भ्रधिकतम  सीमा  निर्धारित  करती  है  तो  मेरा

 मन्त्री  महोदय  से  भ्रनुरोध  है  कि  उन्हें  यह  बात  सुनिश्चित  करनी  चाहिये  कि  नगरीय  सम्पत्ति  की

 अ्रघिकतम  सीमा  श्र  ग्रामीण  भूमि  की  श्रधिकतम  सीमा  के  बीच  कुछ  समानता  अवश्य  हो  |

 wat  यह  कह  गा  कि  तमिलनाडु  सरकार  ने  ग्राम्य  रोजगार  के  जोरदार  कार्षेक्रम  के

 लिये  265'50  ate  रुपये  की  स्वीकृत  केन्द्रीय  सहायता  के  स्थान  पर  292-3  लाख  रुपया  व्यय

 किया  ।  श्रब  तक  भारत  सरकार  द्वारा  260°54  लाख  रुपये  की  कुल  सहायता  दी  गई  है  ।  wat  भी

 265°50  लाख  रपये  की  स्वीकृत  केन्द्रीय  सहायता  में  से  भी  481  लाख  रुपये  की  धनराशि  दी

 जानी  शेष  सरकार  को  दोष  48]  लाख  रुपये  की  देय  राशि  की  स्वीकृति  after  प्रदान

 करना  चाहिए  श्रौर  उसे  1971-72  में  2683  लाख  रुपये  के  वास्तविक  व्यय  की  भी  स्वीकृति  देनी

 चाहिये  atc  इसे  1972-73  wie  1973-74  के  लिये  इस  राज्य  के  भ्रंश  में  दामिल  कर  लिया

 जाना  चाहिये  साथ  ही  इन  वर्षों  के  लिये  295  लाख  रुपये  की  स्वीकृति  भी  दी  जानी  चहिये  |

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  agriculture  (Skri  Jagannath  Pahadia)  :  Many

 ivportant  points  have  been  raised  while  discussing  the  demands  for  grants  in  respect  of  the

 I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  hon.  members  to  only Ministry  of  Agriculture.
 those  factors  which  are  very  helpful  in  agricultural  production.

 The  development  in  the  country  is  being  done  very  systemetically.  The  objective
 of  one  development  activity  is  to  improve  the  lot  of  weaker  sections  of  society.  We  have

 started  co-operative  movement  to  achieve  this  very  object.  The  main  purpose  of  the  move-

 ment  is  to  provide  maximum  help  to  these  people.  They  should  not  be  deprived  of social

 justice.  The  activies  of  the  co-operative  movement  crores  prevision  of  agricul:ural  inputs,

 including  credit,  marketing,  processing  and  distribution  of  consumer  gcods  etc.  Tle

 Government  has  paid  special  attention  to  those  sections  of  society  which  have  hitlerto  been

 igno.ed.  It  is  our  endcovour  to  give  maximum  benefit  to  smajl  ard  marginal  farmers  and

 Jandless  Jabourers.  The  target  for  short  and  mcditm  term  credit  duting  the  4th  Plan  is
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 Rs,  700  crores,  The  target  fcr  long  term  credit  is  1500  crores.  These  schemes  are  for  the
 benefit  of  small  farmers  and  they  cannot  be  implemented  properly  unless  we  get  people’s
 co-operation  also.  Th  ir  representatives  will  have  to  take  interest  in  these  schemes.  They
 should  understand  these  schemes  and  they  should  draw  one  attention  to  the  draw  backs  of
 the  scheme.  It  is  their  duty  to  ensure  that  these  schemes  are  implemented.  Governmient
 alone  cannot  do  az:ything.  cooperation  is  needed  everywhere.

 There  has  been  general  criticism  that  the  cooperative  movement  is  under  the  con-
 trol  of  few  person.  We  have  discussed  the  matter  with  the  chief  ministers.  We  have  sugges-
 ied  to  them  to  ensure  that  cooperative  institutions  do  not  remain  under  the  control  of  a  few

 persons  for  more  than  a  period  of  two  years.  We  donot  have  any  intention  of  removing
 these  persons  from  the  cooperative  institutions.  They  are  experienced  persons  because  they
 have  worked  in  the  movement  for  years  together.  We  will  utilise  their  experience.

 In  some  parts  of  the  country,  the  cooperative  movement  is  working  very  successful
 but  these  are  certain  areas  of  Rajasthan  where  the  movement  has  fented  badly.  We  are
 trying  to  see  that  it  works  efficiently.

 It  is  being  said  that  weaker  sections  are  nct  gettirg  their  full  share.  We  have  given
 instructions to  31816.  Government  in  this  regard.  We  want  that  the  State  and  Central

 Governments  should  work  with  understanding  and  mutual  consultation.

 Those  who  have  got  land  are  barred  from  he  benefits  of  these  schemes  but  Govern-
 ment  has  taken  steps  to  help  the  Jandless  also.  Loans  wil!  be  given  to  share-croppers.  The
 Government  छत! |  give  gauranttee  upto  two  thousand  and  five  hundred  Rupees.  This  scheme

 is  known  as  Credit  Gauranttee  Scheme.  1  hope  these  schemes  will  become  popular.

 We  have  started  87  Pilot  Projects  out  of  which  46  are  for  small  fafmers  and  41  are
 for  marginal  and  landless  labourers.  We  have  sanctioned  6  schemes  for  tribal  blocks  also,
 so  that  the  people  of  tribal  areas  may  benefit  by  them.  All  these  schemes  will  cost  nearly
 142  crores.  The  overall  approach  of  the  Government  is  to  help  small  farmers  more  and
 more,  The  term  ‘small  farmer’  is  quite  difficult  to  define  but  now  we  have  identified  the

 small  farmers  and  it  is  hoped  that  the  tempo  of  work  of  providing  them  assistance  will

 increase,

 Shri  Mukhtiar  Singh  Malik  (Rohtak)  ;  is  a  matter  of  regret  that  Government

 Coes  not  have a  stable  and  systemetic  policy  on  agriculture.  Agricultural  problems  are

 teing  tack!ed  on  political  level.  Therefore  correct  policies  are  not  being  formulated.

 A  slogan  of  ‘Jai  Jawan  Jai  Kisan’  was  coined.  We  can  fully  understand  the  first

 part  of  it  but  what  actually  dces  the  sccord  fart  ‘Jai  Kisan’  mean?  Nowa  days,  farmers

 are  being  converted  into  a  criminal  tribe.  Farmers  have  been  exploited  in  the  name  of

 Green  Revolution.  Our  country  has  attained  self-sufficiency  because  of  the  efforts  of  the

 1  amat farmer  but  now  interest  of  farmers  are  being  feopardized  in  the  name  of  socialism.
 a  loss  to  understand  the  definition  given  by  the  ruling  party  about  socialism.  व  think  that

 sccialism’  according  to  them  can  te  defined  only  in  this  manner  ‘which  the  guilty  shall
 never  tell  and  the  innocent  shall  never

 As  far  as  the  question  of  Jand  cieling  is  concerned,  I  would  like  tosay  that  the

 agricultural  policy  should  be  made  s¥stematic  and  stable.  Adhee  policies  will  not  solve  the

 problem.  Government  is  considering  the  question  of  land-seiling  on  land-holdings  on  the
 basis  of  acerage.  No  consideration  is  being  given  to  net  income  of  a  farmer  from  his  land.
 The  Government  should  work  out  the  cost  of  production  and  also  keepin  mind  that  the
 farmers  should  have  economic  holdings.  If  land-hoidings  are  uneconomic,  the  farmers  will
 find  it  difficult  to  make  both  ends  meet.
 their  basic  needs.

 Goverrment  should  allow  the  farmers  to  meet
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 In  our  country  70  percent  people  depend  on  agriculture  This  percentage  is  very
 low  in  countries—like  Sweden,  Japan  and  U.S.A.  Governn.ent  is  making  more  and  more

 people  dependent  upon  agriculture  because  of  its  wrong  policies.  It  has  not  encouraged
 small  and  cottage  industrics  in  the  rural  areas.  People  who  were  previously  engaged  in

 weaving  ard  shoe-making  business  have  given  up  their  occupations  because  they  couid  not

 compete  with  big  mills  and  big  shoe-menuf.cturing  companies  like  the  Batas  etc.  and  ulti-
 Mately  they  resorted  to  agriculture  with  the  result  that  the  burden  on  agriculture  is  increa-

 sing.

 Prices  of  different  articles  have  increased  two  three-folds.  But  the  Government  is

 reluctant  to  pay  proper  price  to  the  farmers  for  agricultural  produce.  According  to  calcu-

 lations  made  by  agricultural  universitivs  cost  of  production  is  Rs.  85  per  quintal  but  the

 price  that  is  being  paid  to  the  f<rmer  is  Rs.  76  only.

 On  the  one  hand  the  Government  wants  to  have  mechanised  farming  and  increased
 use  of  tractors,  but  on  the  other  hand  they  are  covering  the  ceiling  on  land-holdings.  How

 ‘are  these  two  things  compatibie  ?  Government  should  ensure  parity  between  ceiling  on  land
 and  urban  property.

 As  far  as  sugar  is  concerned,  Government  has  adopted  a  wrong  policy  in this

 regard  and  has  created  a  very  critical  situation.  Even  the  estimates  committee  has  pointed.
 towards  this  fact.

 ShriRam  Shekhar  Prasad  Singh  (Chhapra):  Since  the  abolition  of  Jamindari
 System  the  question  of  land  ceiling  hus  been  Langing  fire.  Different  <tates  have  different
 views  about  the  ceiling  of  land  holdings.  It  is  ;gratifying  that  the  Minister  has  expedited
 the  impostion  of  ceilings  on  land.  In  this  way  the  landless  people  will.  now  get  land  and
 this  land  ceiling  will  lead  to  increased  production.  The  hon,  Minister  deserves  congratula-
 tions  for  this.

 We  are  fortunate  to  have  attained  self-sufficiency  in  food  for  which  Food  and
 Agriculture  Ministry  deserves  to  be  congratulated.  The  vested  interests  started  to  empha-
 size  the  need  for  fiecing  the  food  prices  when  the  farmers  produced  more  with  their  labour,

 Now  there  is  a  talk  to  impose  agricultural  Income  tax.  The  argument  advanced  in
 favour  of  imposing  agricultural  income  tax  is  that  big  business-houses  were  investing  their
 black  money  in  purchasing  land.  Thus  it  is  proposed  to  penalise  the  farmers  for  the  ineffici-
 ency  of  income  tax  machine.y  to  unearth  black  money.  75  percent  of  the  farme.s  are  small
 farmers  who  owned  5  10  6  acres  १  land.  They  depend  on  the  whtims  of  the  weather  for
 their  crops.  amposition  of  agricultural  incometax  will  hit  the  small  farmers  the  hardest.
 The  assessment  of  incometax  will  also  be  a  difficult  job.

 The  Government  proposes  to  exempt  land  of  charitable  trusts  from  ceiling  on  Jand-
 holdings.  Government  sould  ensure  that  such  (rusts  utilise  the  land  for  the  purpose  for
 which  it  is  meant  and  not  for  some  other  purpese.

 The  Chief  Ministers,  in  their  conference,  agreed  to  exemptions  in  favour  of  planta-
 tions  of  tea,  coffee,  rubber  etc.  to  continue.  Government  sbould  either  nationalilse  these
 plantation  or  run  them  through  cooperatives,

 श्री  श्नार०  बी०  स्वामीनाथत  (gz)  :  देश  की  WAIT  को  सुधारने  की  fase  में
 बात कृषि  महत्वपुर्ण  विषय  रहा  है  ।  यह  ध  द  क  ट  संतोष  जनक  जे iq  कि  कृषि  की  पैदावार  में  प्रघिकतम  वृद्ध

 हुई  है  ।
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 fore  राय  पॉठासा

 वी  न
 :

 कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिये  कृषि  मन्त्री  तथा  उनका  मन्त्रादाय  सचमुच  बधायी  के  पात्र

 किसान  art  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  हैं  भूमि  की  सीमाबन्दी  का  विरोधी

 नहीं  हूं  कुछ  sal  ने  भूमि  सुधार  द्वारा  सीमा  बन्दी  निश्चित  नहीं  की  ।  श्राप  ऐसे  राज्यों  को

 दण्डित  कर  सकते  हैं  ।  कहा  जाता  है  कि  किसानों  की  armed  बढ़  रही  है  ।  योजना  अयोग  ने

 करनाल  शौर  लुधियाना  जिलों  में  चलाये  गये  पैकेज  प्रोग्राम  के  साधार  पर  कहा  है  कि  वहां  किसान

 की  प्रति  एकड़  ora  6900  रुपये  में  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  तमिलनाडु  में  अ्रघिक

 तम  एकड़  ara  300  रुपये  लेकिन  फिर  भी  कहा  जाता  है  कि  किसानों  की  अय  बढ़ती

 जा  रही  है  ।  न  जाने  किस  अ्राधार  पर  ऐसी  गरना  की  जाती  है  ।

 अंब  कृषि  मुल्य  अ्रायोग  की  बात  लीजिए  ।  यह  mata  प्रति  वर्ष  कृषि  पैदावार  की  कीमत

 घटाने  की  ही  सिफारिदों  करता  झरा  रहा  है  ।  इस  वर्ष  सहित  किसी  भी  वर्ष  सरकार  ने  इस  अ्रायोग

 की  facarfzar  स्वीकार  नहीं  कीं  ।  इसे  कृषि  मुल्य  ATHY  श्रायोग  कहना  ही  उचित  इस

 श्रायोग  में  किसानों  का  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिये  क्योंकि  वही  जानता  है  कि  किसानों  की  कठिनाइयां

 बया  उनकी  समस्यायें  क्या  है  श्रौर  क्या  क्या  समाधान  किये  जाने  चाहिए  |

 ara  की  स्थिति  में  ऐसा  लग  रहा  है  कि  किसान  के  घर  में  जन्म  लेना  श्रपराध  है  ।  श्राप

 कहते  हैं  कि  उसके  पास  सम्पत्ति  है  भ्रौर  उसकी  भूमि  की  सीमा  बांधी  जानी  चाहिये  ।  ठीक  है

 श्राप  श्रपने  रास्ते  पर  चलिये  श्रौर  ata  निर्धारित  कीजिये  ।  हम  श्रपनी  फसलों  के  लिये  वर्षा  पर

 निर्भर  करते  हैं  हम  यह  सब  नहीं  सह  सकते  ।  देश  भर  के  किसान  मुश्किल  से  दो  समय  का

 भोजन  जुटा  पाते  हैं  लेकिन  फिर  भी  ऐसी  बातें  खुली  तरह  से  हो  रही  हैं  ।

 छोटे  किसानों  के  लिये  ट्रेक्टर  बनाने  की  में  सरकार  से  अपील  करता  हूं  ।  इनके  लिए  छोटे

 छोटे  ट्रेक्टर  बनाये  जाने  चाहिए  ।  तथा  इन्हें  उपलब्ध  किये  जाने  चाहिये  ।

 किसानों  को  खाद  सस्ते  दामों  पर  मिलनी  चाहिये  ।  यह  भी  बहुत  जरूरी  है  ।  सरकार

 सूखी  खेती  की  बात  करती  है  ।  इसके  लिये  एक  निश्चित  योजना  सरकार  को  बनानी  श्रौर

 यह  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये  कि  सुखी  खेती  का  तात्पर्य  क्या  है  श्रौर  सरकार  किस  प्रकार  की

 सहायता  प्रदान  करेगी  ।

 में  में  यही  कहूंगा  कि  किसान  को  श्रपने  हाल  पर  छोड़  दिया  जाये  ।  ag  श्रपनी

 रक्षा  खुद  करेगा  |  हम  सरकार  से  सहायता  की  रखते  हैं  ।  कोई  बाघा  डालने  की  नहीं  |

 सरकार  शुष्क  खेती  के  बारे  में  बातें  करती  है  ।  लेकि*  दाक  खेती  से  उनका  प्रयोजन

 है  ?  सरक।र  को  इस  सम्बन्ध  में  एक  निक्चित  प्रस्ताव  पेग  चाहिये  wie  शुष्क  खेती  के  बारे

 में  एक  स्पष्ट  योजना  पेश  करनी  चाहिए  ।  जब  तक  समुचित  सिंचाई  सुविधाओं  की  व्यवस्था  नदीं  की

 तब  तक  कृषक  खेती  करने  में  नदीं  हो  सकते  है  ।  सरक।र  को  इन  सभी  बातों  पर

 विचार  करना  चाहिये  ।

 कृषि  मुल्य  श्राधघुनिकतम  वामपंथियों  ate  इन  तीनों  से  मेरा

 aqua  है  कि  वे  निर्धन  कृषकों  पर  सहानुभुति  का  रुप  ग्रपनायें  श्रौर  इन्हें  age  हाल  पर  ही  छोड़
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 सरकार  से  रुकावट  की  हम  सहायता  की  ग्राशा  करते  हैं  ।  हम  विभाग  तथा  कृषि

 मन्त्रालय  से  निर्धन  किसानों  को  सहायता  देने  की  भा  करते  हैं  ।

 कृषि  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये

 ec  eee

 मांग  कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  श्रस्ताबक  नाम  कटौती  का  कटौती  की  राशि

 सख्या

 2  Pe 2  4  5

 25  डा०
 लक्ष्मी  नारायण  मध्य  प्रदेश  में  लघु  सिंचाई  योजनाश्रों  राशि  घटाकर

 gta  लिए  झ्रावव्यक  धन  की  केन्द्र  द्वारा  1  रुपया  कर

 व्यवस्था  करने  में  श्रसफलता  |  दी  जाए

 66 ह  किसानों  को  मन्ने  की  कीमत  समय  पर  देने  100  रुपये

 की  व्यवस्था  करने  में  असफलता  ॥

 67  है  विभिन्‍न  चीनी  मिलों  के  लिये  निर्धारित  क्षेत्रों  ”

 को  के  हित  में  समाप्त  करने  में

 अ्रसफलता  1

 68  o>  दर  के  गाँवों  भ्रौर  छोटे  किसानों  को  उन्नत  ्

 कृषि  सम्बन्धी  जोनकारी  देन  में  उपेक्षा  ॥

 श  69  सानों  को  पद  are  पदा  चि  कित्सा  विज्ञान  ”?

 के  लभ  उपलब्ध  करने  में  श्रसफलता  |

 ”  70  है  किसानों  की  उपज  के  लिये  लाभदायक  nt

 कीमत  देने  की  नीति  तेयार  करने  में

 अ्रसफलता  |

 ”  71  gv  किसानों  म्रौर  के  प्रतिनिश्यों  को  कृषि  शफ

 मुल्य  aman  में  समुचित  प्रतिनिधित्व  देने  में

 भ्रस  फलता  1

 ध  ह  72  Bd  ” विभिनन  कृषि  विद्यालयों  श्रौर  महाविद्यालयों

 के  छात्रों को  पर्याप्त  सहायता  देने  में

 फलता  ॥

 (3  कृषि  स्नातकों  को  शीघ्र  काम  देने  में

 फलता  |

 वी  14  5.0  किसानों  को  सरती  दरों  पर  ट  न्नत  ी

 बीजली  तथा  अन्य  कृषि  देने

 में  विलम्ब  ।

 yy  5.0  do  कृषि  सम्बन्धी  नीति  में  परिवतन  की  रौ

 यकता  को  समभने  में  श्रसफलता
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 ”  82  डा०  लक्ष्मीनारायण  गरना  उत्पादकों  के  हितों  को  ध्यान  में  रख  100  रुपये

 पांडेय  कर  गन्ने  की  कीमत  में  वृद्धि  करने  में

 फलता  |

 »  83  tt  उपभोक्ता  वस्तुद्नों  झ्ौर  कृषि  उपकररों  की  शक

 बढ़ती  हुई  कीमतों  को  देखते  हुए  fearat

 की  गिरती  हुई  वित्तीय  स्थिति  को  सुधारने

 के  लिये  उन्हें  पर्याप्त  सहायता  देने  में  उपेक्षा

 शै  84  7%  किसानों  के  लिये  अ्रारम्भ  की  गई  विभिन्‍न  ”

 योजनाश्रों  का  लाभ  मध्य  प्रदेश  के  किसानों

 को  देने  में  श्रसफलता  |

 87 as  त  समस्त  देवा  में  सहकारी  विशेष  रूप  ड

 से  मध्य  प्रदेष  की  सहकारी  समितियों  की

 बिगड़ती  हुई  स्थिति  को  सुधारने  में

 फलता  ॥

 ब  88  1  सहकारी  समितियों  के  मामलों  में  सरकार  ae

 के  बढ़ते  हुये  हस्तक्षेप  को  रोकने  में  भ्रस फलता  ।

 श्  89  डे  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  किसानों  को  श्रनुदान  1.0

 देकर  प्रोत्साहित  करने  की  नीति  निर्धारित

 करने में  विलम्ब  ।

 ह  90  ’ਂ  उन्नत  कृषि के  बारे  में  देने  के  लिए  ”

 किसानों  को  सुविधायें  देने  की  ।

 ”  96  PE  भारत  के  खाद्य  निगम  में  गड़बड़ी  रोकने  में  ”

 असफलता  ॥

 >  97  ”  ie  att  चावल  की  वसुली  के  सम्बन्ध  में  )

 भारत  के  ate  निगम  के  झ्सावधानी  पूर्ण  ”

 तथा  मनमाने  रवैये  के  कारण  किसानों  में

 व्याप्त  रोष  दूर  करने  में  श्रसफलता  |

 श  14  श्री  भोगेन्द्र  का  अपनी  भूमि  पर  खुद-काइत  सुनिश्चित  करने  राशि  घटाकर

 तथा  सभी  प्रकार  के  श्रौर  1  रुपया  कर

 पू'जीवादी  भु-स्वामित्व  को  समाप्त  करने  के  दी  जाए

 लिये  भूमि  की  भ्रधिकतम  सीमा  निर्धारित

 करने  हेतु  विधान  बनाने  श्ौर  उसे  क्रियान्वित

 करने  में  असफलता  |

 15  पद्चिम  बंगाल  दौर  केरल  राज्यों  की  तर  a3

 भारत  के  शेष  राज्यों  को  भूमि  की  afinay  a3

 सीमा  घटाने  की  सलाह  देने  में  श्रस  फलता  |
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 31  26.0  श्री  भोगेन्द्र  का  खेतिहर  मजदूरों  शौर  छोटे  किसानों  को  राशि  घटाकर

 सहकार  ऋण  की  सुविधा  देने  में  1  रुपया कर
 दी

 फलता  |  जाये

 bP  27  33  खेतिहर  मजदूरों  की  सहकारी  समितियों  को  ह

 सभी  प्रकार  के  भूमि  सम्बन्धी  कार्यों  का  ठेका

 देने  की  श्रावश्यकता  |

 28  ”  भारत  की  सभी  ग्रास  पंचायतों  में  खेतिहर  ”

 मजदूरों  तथा  छोटे  किसानों  की  सहकारी

 समितियाँ  खोलने  के  लिये  उन्हें  सुविधाए

 देने  में  qa  फलता  ।

 14.0  29  जी  बहुप्रयोजनीय  श्रौर  wea  सहकारी  सभितियों  ”

 को  जमींदारों  के  पंजों  से  मुक्त  कराने  में

 |

 114  30  ”  पिछले  साल  की  कीमत  पर  ig  की  वसुली  a

 का  फंसला  करने  झर  कृषि  मुल्य  ग्र[योग

 द्वारा  जिस  कीमत  की  सिफारिश  की  गयी  है

 उसके  agate  ure  एकड़  सिंचित  मुमि  से

 अधिक  भूमि  रखने  वाले  लोगों  पर  कर

 लगाने  में  श्रसफलता  |

 ी  31  गरीब  किसानों  को  कभ  दरों  पर  उर्वरक ”

 उपलब्ध  कराने  में  असफलता  |

 26  131  पै  गन्ना  उत्पादकों  को  गन्ने  की  कीमत  की  शी

 बकाया  राशि  का  पूरा  पूरा  भुगतान  करने  में

 असफलता

 29  132  ”  चीनी  मिलों  aie  चीनी  के  थोक  व्यापार  a?

 का  राष्ट्रीयकरण  करने  में  श्रसफलता  |

 133 शी  ”  बिहार  के  दरभंगा  जिले  में  tan  स्थित  tag

 चीनी  मिल  लिमिटेड  को  शीघ्र  भ्रपने  हाथ

 में  लेने  में  प्रस  फलता

 134  ”  देश  में  चीनी  के  समस्त  स्टाक  का  एक  ही  a>

 नियंत्रित  मुल्य  पर  विक्रय  सुनिश्चित  करने

 में  असफलता  |

 शी  135  os  बिहार  के  गया  जिला  के  वारसालीगंज  100  रुपये

 स्थित  चीनी  मिल  का  ata  करने  की

 झावइयकता  |
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 vo  136  ै  देन  में  सभी  ठ  भोक्तामों  को  एक

 नियंत्रित  दर  पर  चीनी  उपलब्ध  |  कराने  की

 |

 30  137  रादि  घटॉकर पडे  सामुदायिक  विकास  खंडों  को  ह  पुर्णतः

 तंत्रीय  बनाने  में  असफलता  1  रुपया  कर  दी

 जाये

 0»  138  1.0  समस्त  देश  में  तुरन्त  पंचायती  रज  100  रुपये

 स्थापित  करने  की  ।

 139  जैज  it ग्राम  पंचायतों  ate  सामुदायिक  विकास

 खंडों  पर  से  नौकरशाही  का  नियंत्रण  समाप्त

 करने  की  श्रावश्यकता  |

 140 बै  Ly  विभिन्‍न  राज्यों  में  पंचायती  में  एक  श्व

 समता  लाने  की  प्रावस्यकता  |

 14.0  14}  LBD  ग्राम  पंचायतों  को  श्रधिक  शक्तियां  प्रदान  जै

 करने  की  |

 31  142  8  एक  उच्च  वेतन  प्राप्त  अ्रधिकारी  को  सुपर  घटाकर

 बाजार  के  महाप्रबन्घक  के  रूप  मे  नियुक्त  1  रुपया  कर  दी

 करना  जाये

 1  143  शै  उच्च  afaard  बोशिल  श्रौर  नौकरशाही  मै

 प्रशासन  जिसके  कारण  सुपर  बाजार  के

 अध्यक्ष  द्वारा  त्याग  पत्र  दिया  गया  है  ।

 Lr]  144  yo  गरीब  किसानों  को  भूमि  श्रौर  प्रोत्साहन  ह

 देकर  बड़  TA  पर  सहकारी  फारम

 स्थापित  करने  में  ग्रसफलता  ।

 114  145  oy  खाद्यान्नों  के  थोक  व्यापार  का  प्र्  रूप  से  कज

 राष्ट्रीयकरण  करने  में  भ्रतफलता  |

 25  16  श्री  एस०  राजंगम  समस्त  देश  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  पशुपालन  100  रुपये

 फारम  स्थापित  करने  की  |

 17  ila  कृषि  श्राथिक  श्रनुसंधान  के  क्षेत्रीय  केन्द्रों  को

 are  सुहढ़  बनाने  की  दिशा  में  अधिक  ध्यान

 देने  की  श्रावश्यकता |  मै

 26  18  ”  छोटे  किसानों  को  ऋण  की  सुविधा  देने  के  Bd

 लिए  सहकारी  gat  को  श्रधघिकਂ  श्रनुदान  की

 SrqeaRar  |
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 श्रादिवासी  विकास  खण्डों  में  कृषि  विकास  के  ICO  रुपये 19  श्री  एस०  का

 लिये  प्रौर  अधिक  घन  की  करने  की

 झ्ावरस्यकता

 20  | क  शजर  कृषि  विपणन  संगठन  को  ग्रौर  ges  बनाने

 की  भ्रावस्यकता  |

 CP  21  3?  उवेरक  संवर्धन  परिषद्‌  स्थापित  न  करने  के  1

 कारणों  की  जांच  करने  की  ॥

 शक  22  ”  मत्स्य  पालन  कार्यक्रम  से  सम्अन्धित  खाली  s?

 पदों  को  न  जिसके  कारण  कार्यक्रम

 क्रियान्वित  नहीं  हो  सका  ।

 4  23  LR  पौध  श्रनुरक्षण  संघरोध  श्रौर  संग्रह  निदेशालय  1.0

 के  लिये  कम  धन  की  व्यवस्था  ।

 29  24  a  भारतीय  खाद्य  निगम  के  लिये  कमंचारी  20,00,00,000

 स्थानांतरित  करने  श्ौर  खाद्य  विभाग  के  रुपये

 दोहरे  काम  को  रोकते  की  श्रावश्यकता  |

 ही
 क  थ  5  (8  खाद्य  उत्पादों  विपरान  wir  निरीक्षण  00,00,000

 सम्बन्धी  संगठन  को  भारतीय  खाद्य  निगम  रुपये

 को  सौंपने  की  श्रावश्यकता

 25  92  ait  डी०  के ०  पंडा  अस्क  सहकारी  चीनी  की  100  रुपये

 महासभा  की  1970-71  की  बैठक  के

 निर्णयों  को  क्रियान्वित  करने  में  प्रसफलता  ।

 33 ड्  श्रस्का  सहकारी  चीनी  उद्यांग  में  कुप्रबन्ध  |  11.0

 )  34  rr)  अरका  सहकारी  चीनी  उद्योग  की  गरना  it

 नियंत्रण  waa,  1966  के  उपबन्धों  के

 भ्रनुसार  गन्ना  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  मुल्य

 देने  में  प्रसफलता

 35 श  >  चीनी  उद्योग  के  लिये  प्रोत्साहन  मुल्य  नि  feat  to

 करने  में  प्रसफलत  |

 36  |  थीनी  के  मुल्य  में  TATE  वृद्धि  को  रोकने

 में  Tat  |

 ज््ड़े  37  a  भारत  में  चीनी  उद्योग  का  ry

 करने  में
 अ्रसफ

 बता  ।
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 25  100  रुपये 38  sito  डी०  के०  समाजवादी  देशों  साथ  ची  के  निर्यात

 के  लिए  अघिक  घनिष्ठ  व्यापारिकਂ  सम्बरः

 बनाने  की  ऑ्रावइ्यकता  |

 श  39  y  चीनी  निर्यात  सम्बन्धी  एक  लाभब्रद  नीति  क

 श्रपनाने  में  प्रस  फलता  |

 ”  40  ”  चीनी  निर्यात  के  लिए  श्रमरीका  के  साथ  ”

 1934  के  व्यापारिक  करार  में  संशोधन  करने

 की  WTTRaAHaAT  |

 जज  41  उड़ीसा  में  चीनी  ate  जुट  उद्योगों  जैसे

 कृषि  उद्योगों  का  विकास  करने  में  Wand  t

 »>  42  PPO  afrata  कृषि  श्रादिवासियों  श्रौर  rd

 हरिजनों  में  कृषि-योग्य  बेकार  भूमि  का

 निशुल्क  वितरण  करने  में  असफलता  |

 »ਂ  43  1.0  भूमि  की  श्रधिकतम  सीमा  के  उच्च  स्तर  को  ”

 कम  कर  भूमि  सुधारों  को  क्रियान्वित  करने

 में  श्रसफलता  |

 45  (1  गंजाम  जिले  में  गांवों  में  रोजगार  के  त्वरित  2?

 कार्यक्रम  के  श्रनुसार  वर्ष  में  लगातार  10

 महीने  तक  के  लिये  रोजगार  चलाने  में

 असफलता  |

 o  46  »ਂ  गांवों  में  रोजगार  के  लिये  त्वरित्त  योजना

 की  असफलता  |

 47  aa  में  छोटे  किसानों  योजना  की ”  td  rr

 श्रस  फलता

 ”  48  ”  गंजाम  जिले  में  भानजा  बड़

 कोदाला  श्रौर  west  में

 छोटे  किसानों  की  योजना  की  झसफलता

 49 oe  ”  नयागढ़  श्रौर  पारले  खिम्डी  में  एक  चीनी  ब

 उद्योग  स्थापित्त  करने  की  वदयकता  ।

 ”  50  »  गंजाम  जिले  में  सामान्यता  तथा  श्रस्का  11.0

 में  विशेष  रूप  से  गले  की  सघन  खेती  का

 विकास  करने  की  श्रावइ्यकता
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 25  51  श्री  डी०  के  पंडा  विभिन्‍न  राज्यों  श्रौर  झ्रस्का  en  गन्ना  क्षेत्रों  100  —_—

 में  गन्ने  की  फसल  पर  लगने  वाली  *रेडरोटਂ

 बीमारी  का  उन्मुलन  करने  के  लिए  ग्रचुसंघान

 केन्द्र  स्थापित  करने  की  अ्रावइ्यकता  |

 16  52  ” ”  नल  कपों  उठाऊ  सिंचाई  स्थलों  की

 स्थापना  की  सम्भावन। ्रों  का  पता  लगाने

 के  लिए  नदी  घाटों  क्षेत्रों  का  पूरा  सर्वेक्षण

 करने  की  श्रावइ्यकता  |

 ”  53  ”  रंजाम  जिले  में  घौनाई  nn

 श्रौर  महानदी  नदियों  के  नदी  घाटी  क्षेत्रों  में

 उठाऊ  सिचाई  करने  की  श्रावइयकता  ।

 ”  54  ”  किसानों  को  कृषि  उपज  का  प्रोत्साहन  मुल्य

 ” सुनिश्चित  करने  में  श्रस  फलता

 ”  5.0  ”  ” उपभोक्‍्ताश्रों  के  हित  में  श्रत्यावश्यक  वस्तुझमों

 के  व्यापार  को  हाथ  में  लेने  में  ्रसफलता  |

 37 Pid  y?  सहकारी  संस्थाश्नों  के  विधि  के  उपबन्धों  के  ”

 श्रनुरूप  सुनिश्चित  रूप  से  लोकतात्रिक  ढंग  से

 कार्य  करने  में  झ्रसफलता  |

 ”  38  a’  उड़ीसा  में  सहकारी  ral  की  श्रस  फलता  114

 re  59.0  ord  ” श्रस्वा  सहकारी  चीनी  उद्योग  में  निदेशकों  के

 बोर्ड  के  लिए  निर्वाचन  न  कर  तथा  1963

 से  1972  तक  atafafase  बोर्ड  का  बने  रहने

 में  श्रघिनियम  के

 नियमों  श्रौर  उप-नियमों  का  उल्लंघन

 करना |

 ”  60  ह  सहकारी  समितियों  के  प्रबन्घ से  श्रफस  रशाही

 को  दूर  करने  में  श्रसफलता  |

 ”  91  श्री  श्रू।'र ०  दी ०  ay  कपास  की  पैदावार  में  गिरावट  ।  ”

 ”)  92  ”  मध्य  प्रदेश  में  सघन  कृषि  wae  की  भावन

 र्यकता

 डे  93  nv  क़षि  के  लिये  कऋण  दिये  जाने  सम्बन्घी  दाता

 शौर  प्रक्रिया  को  सरलਂ  बनाने  में  श्र  फलता
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 25.0  94  2fto  श्रार०  बी०  बड़े  छोटे  site  सी  मानत  किसानों  को  सहायता  100  रुपये

 देने  में  श्रसफलता  |

 मध्य  प्रदेश  को  पर्याप्त  मात्रा  में  कीटनाशक  ”? ‘Bi  95  (3

 दवाइयां  देने  में  भ्रतफलता  |

 25  101  श्री  रामावतार  शास्त्री  बुनियादी  भूमि  सुधारों  को  लागू  करने  में  33

 श्रचफलता  |

 ”?  102  ४  भूमि  की  हृदबत्दी  को  कम  करने  में  असफलता  राशि  को  घटाकर

 103  ”  CP rad  Tet  का  न्यूनतम  मुल्य  10  रु०  प्रति  क्विंटल

 निश्चित  करने  में  प्रसफलता  t

 104  1.0  जोत  सीमा  के  सम्बन्ध  में  5  सदस्यों  के  aਂ

 वार  की  एक  इकाई  मानते  के  सिद्धांत  से

 सभी  राज्यों  को  सहमत  कराने  में  श्रसफलता

 ड  105  ”  भूमि  हृदबन्दी  प्रयोजन  के  लिये  सारे  देश  के  a

 लिये  एक  समान
 कानून  बनाने  की  श्रावश्यकता

 106  ब Lid  कृषि  जन्य  वस्तुग्नों  के  मुल्यों  की  वृद्धि  रोकने

 में  श्रसफलता  |

 107  (4  कृषि  उत्पादों  का  उचित  मुल्य  निदिचित  करने  9

 में  असफलता  |

 11.0  108  yu,  किसानों  को  उनके  उपभोग  की  वस्तुएं  frat  a

 रित  दर  पर  उपलब्ध  कराने  में  असफलता  |

 |  109  है  श्रालू  श्रनुसन्थान  केन्द्रों  ate  कृषि  फार्मों  में  ”

 काम  कर  रहे  मजदुरों  को  मासिक  वेतन-मान

 दिलाने में  Wana  |

 श्ड  110  शी  are  अनुसन्धान  केन्द्रों  श्रौर  कृषि  फार्मों  में

 काम  करने  वाले  मजदूरों  को  स्थायी  बनाने

 में  ग्रस  फलता |

 (  111  ”  Jaca  श्रौर  बीजों  की  कीमत  कम  करने  में  33

 |

 ”  112  कुक्कट  पालन  योजना  की  असफलता  |  100  रुपये

 113  पै डक  बिहार  में  पटना  waar  रांची  में  एक  ग्

 बेकरी  खोलने  की  श्रावश्यकता  ]
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 25  114  श्री  रामावतार  mest  मत्स्य  चि  योजना  का  विस्तार  करने  में  100  रुपये

 झस  फलता  ”

 Prd  115  ”  चीनी  मिलों  से  किसानों  की  बकाया  रादि

 वसूल  करने  में  श्रसफलता  |  ae

 28
 116  PBI  श्रादिवासी  किसानों  द्वारा  जंगजਂ  से  जलाने  घटाकर

 की  लकड़ी  लाने  के  सनातन  श्रधिकार  का  1  रुपया  कर  दी

 अपहरण  |

 117  ”  वनों का  विकास  करने  के  लिये  एक  लोको  -  i]

 पयोगी  नीति  बनाने  BY  श्रावश्यकता  |

 29  118  हड  खाद्यान्नों  के  ay  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण

 करने  में  श्रसफलता  |

 119  ”  देश  में  सुखाग्रस्त  श्रौर  श्रभावग्रस्त  क्षेत्रों  में

 खाद्यान्न  भेजने  की  झ्रावइ्यकता  |  ह

 ”?  120  4)  मुनाफाखोरी  भ्रौर  चोर  बाजारी  करने  वाले

 व्य।पारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में

 श्रस  फलता  |

 121  चीनी  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  में

 TARA  |  a3

 122  3?  उड़ीसा  श्रौर  राजस्थान  के  कु  क्षेत्रों  श्रौर

 बिहाਂ  के  संथाल  परगना  जिले  के  170  गांवों

 में  रहने  बाले  एक  लाख  से  भ्रधिक  पहाड़ी

 किसानों  को  भुखमरी  से  बचाने  में  श्रसफलता  ”

 thd  123  बढ़ते  हुए  मूल्यों  को  रोकने  के  लिये  सरकारी

 दुकानों  द्वारा  बेची  जाने  वाली  वस्तुश्रों  के

 मुल्य  कम  करने  में  असफलता  |  oy

 %  124  a  चीनी  के  मुल्यों  at  बढ़ने  से  रोकने  में

 फलता  t  4

 30  125  »  खण्ड  विकास  योजनाश्रों  से  धनी

 किसानों  को  ही  लाभ  ।
 100  रुपये

 (2  126  ”?  गांवों  की  सड़कों  की  दुरवस्था  सुघारने में
 श्रसफलता  t

 ्

 oe  127  | 1
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 बेरोजगारों  को  रोजगार
 दिलाने  के  जोरदार  कार्यक्रम  की  श्रसफलता  1
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 31  128  श्री  रामावतार  शास्त्री  सहकारी  समितियों  की  प्रणाली  को  राशि  घटा  कर

 1  रुपया  कर  दी  जाये सरल  बनाने  की  श्रावस्यकता  |

 %)  129  किसानों  को  सहकारी  समितियों  के  माध्यम

 से  ऋणा  देने  में  श्रनावश्यक  विलम्ब  100  रुपये

 25  146  ”  भूमि  की  सीमा  निर्धारित  करने  के  लिए  राशि  घटा  कर

 केरल  ate  पश्चिम  बंगाल  को  तरह  1  रुपया  कर  दी

 विधान  बनाने  की  श्रावइयकता  |  जाये

 147  ”  बेनामी  वितरण  समाप्त  करने  की

 अ्रावर्यकता  |  ”

 148  ”  बिहार  विधान  सभा  द्वारा  सवसम्मति  से

 संकल्प  पास  किये  जाने  के  बावजूद  भी  टाटा

 जमींदारी  को  समाप्त  करने  में  श्रसफलता

 श  149  ”  लघु  सिंचाई  योजनाश्रों  कीं  क्रियान्विति  की

 mz  विशेष  ध्यान  देने  की  श्रावदयकता  ।  बी

 a7  150  Ys  बिहार  को  नलकूप  लगाने  के  लिए  अ्रघिक

 सहायता  देने  की  श्रावश्यकता  ।  शि

 पे  151  ”  पटना  जिला  में  दानापुर  ale  मानेर  के  100  रुपये

 ढियारा  क्षेत्रों  में  qtr  सेटों  की  सहायता

 से  मानसून  से  पहले  मकई  उगाने  में

 फलता  |

 152  1.0  बिहार  में  वारीसलीगंज  att  गोरारु  तथा  रादठि  घटा  कर

 way  राज्यों  में  बन्द  चीनी  मिलों  को  पुनः  1  रुपया  कर  दी

 चलाने  में  प्रस  फलता  |  जाये

 83  153  भी  राशन  की  दुकानों  को  साफ  तथा  भ्रच्छा

 झनाज  देने  की  श्रावस्यकता  |  100  रुपये

 ao  154  LF)  राशन  की  दुकानों  में  को  रोकने

 में  ग्रसफलता  |  >

 a?  155  o  भारतीप  खाद्य  निगम  में  व्याप्त  गड़बड़ी  को

 रोकने  में  ।  tal

 156  9?  बिहार  में  दीघा  ate  फूलवाड़ी  के  निकट

 सरकारी  ATSTT, TU  से  गेहूं  की  चोरी

 रोकने  मे  प्रत फलता  ।
 वि

 Ld  157  बिहार  में  राशन  की  दुकानों  से  चावल  की

 नियमित  सप्लाई  सुनिदिचत :  करने  में

 फलता  |
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 29  155  श्री  रामावतार  शास्त्री  पटना  में  राशन  के  दुकानदारों  को  निकट  के

 गोदामों  से  अनाज  की  सप्लाई  करने  की

 ्रावश्यकता  |  100  रुपये

 ”  ”
 30  158  बिहार  में  जिला  परिषदों  के  गठन  में  विलम्ब  ।

 Led 25  160.0  उपभोक्ताश्ं  को  पर्याप्त  arar  में  दिल्‍ली

 दुग्ध  योजना  का  का  दूघ  सप्लाई  करने  में

 भ्रस  फलता  |

 1
 161

 ”
 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  घी  तथा  मक्खन  की

 कीमत  में  कमी  करने  तथा  किस्म  में  सुधार
 18

 करने  में  श्रस फलता  |

 बै  ” 162  दिव्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  उपभोक्ताश्रों  को

 दूध  न  देकर  अझनधिकृतਂ  वारिज्यिक

 भोक्ताश्रों  को  दूध  की  सप्लाई  करने  से  रोकने
 ”

 की  |

 29  163
 ”

 बिहार  में  भांडागार  निगम  के  गोदामों  में

 खाद्यान्न  रखने  में  भारतीय  खाद्य  निगम  की

 श्रस  फलता  जिसके  परिणामस्वरूप  15

 गोदामों  के  बन्द  हो  जाने  की  संभावना  उत्पन्न

 हो  गयी  है

 164
 ”

 बिहार  में  भांडागार  निगम  के  15  गोदामों

 के  बन्द  हो  जाने  की  संभावना  के

 स्वरूप  75  श्रमिकों  की  संभावित  छटनी  को

 रोकने  की  श्रावश्यकता  |
 nਂ

 Un
 165  भांडागार  निगम  द्वारा  संचालित  गोदामों  में

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्यान  रखने
 ब

 में  प्रस  फलता  |

 ”  166  ?  भांडागार  निगम  के  गोदामों  में  40  ofaara

 पना
 खाद्यान्न  रखने  सम्बन्धी  ादेशी  का  उल्लंघनਂ  9

 a

 श्री  रण  बहादुर  fag  :  कृषि  मंत्रालय  का  निकटतम  सम्पर्क  हमारे  समाज  के

 कमजोर  ay  के  साथ  रहना  चाहिए  ।  यदि  यह  मंत्रालय  समाज  के  निर्धन  श्रौर  कमजोर  वर्ग  की

 ध्यान  नहीं  देता  है  तो  इससे  हमारे  समाज  की  समस्याश्रों  में  विषमतायें  बढ़ने  का  खतरा  है  ।

 इस  मंत्रालय  का  वर्तमान  हष्टिकोण  प्रत्येक  वस्तु  के  लिए  समिति  को  नियुक्त  कर  देने  का  रहा  है  ।

 aa  समय  श्रा  गया  है  जब  कि  इस  मंत्रालय  को  समाज  के  कमजोर  वर्ग  की  खेती  की  समस्या  को
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 पुरी  तरह  से  नया  रूप  देना  है  भ्रौर  यह  परिवर्तन  वर्तमान  fxroy wnt  ति  को  दूर  करके  किया  सकता

 है  जिसके  लिये  ये  वस्तु  संबंधी  समितियां  waar  विभागोय  समितियों  को  नियुक्ति  ही  जिम्मेदार

 ठहराई  जा  सकती  हैं  ।

 कृषि  यन्त्रीकरण  एक  ऐसा  विषय  है  जिस  पर  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  गत  25  वर्षों  से  चर्चा

 की  जा  रही  है  ।  एक  समय  ऐसा  था  जबकि  हमारे  देश  में  ट्रैक्टरों  का  निषेध  परन्तु  धीरे-धीरे

 sa  ऐसा  समय  श्रा  गया  है  जबकि  हमारे  देश  में  ही  60  हास  पावर  वाले  ट्रैक्टरों  का  निर्माण  होने

 लगा  है  ।  झ्राज  एक  श्रोर  तो  भूमि  की  झधिकਂ  सीमा  18  एकड़  करने  के  लिये  कानून  बनाया

 जा  है  तथा  दूसरी  श्रोर  100  एकड़  भूमि  के  फा्म  पर  खेती  करते  के  लिए  भ्रनुकूल  ars  पावर

 वाले  ट्रेक्टर  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।  में  समभता  हूं  कि  हमें  इस  प्रकार  के  छोटे  हस्त-ट्  बटर

 बनाने  चाहिये  जिनसे  कि  बीज  भी  डाला  जा  सके  ate  जिसमें  फसल  काटने  की  व्यवस्था  भी  हो

 यर्दि  ऐसा  फिया  जाता  है  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  कार्यकुशल  बन  जायेगा  |

 में  दूसरी  बात  कृषि  भ्रनुसंधान  के  बारे  में  कहना  चाहता  हू  ।  wal  तक  हम  ने  देश  में  गेहू

 श्रौर  चावल  जैसी  मुख्य  फसलों  के  उत्पादन  पर  ही  विशेष  ध्यान  दिया  है  ।  मेरे  राज्य  के  श्रादिवासी

 क्षेत्र  में  ate  फसलों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  धनराशि  खच  नहीं

 की  गई  है  ।  में  मन्त्रालय  से  अनुरोध  करता हूं  कि  उन्हें  सिधी  are  सरगुजा  में  विशेषज्ञों  का  एक  दलਂ

 भेज  यह  पता  लगाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  उस  क्षेत्र  के  किसानों  की  सहायता  किस

 प्रकार  की  जा  सकती है  ।

 खेतों  में  उपज  बढ़ाने  के  लिये  हम  हर  र  म्भव  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  परन्तु  किसान  की  न्यूनतमਂ

 मानवीय  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  लिये  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  रहा  ।  मैंने  पिछले  ag  भी  यही

 बात  कही  थी  कि  छोटे  ate  मध्यम  श्र  णी  के  किसानों  की  समस्याश्रों  पर  पूरा-पूरा  गौर  किया  जाना

 चाहिये  |

 इस  समय  हमारा  प्रयत्न  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  किया  जा  रहा  है  ।  परन्तु

 किसानਂ  की  मानवीय  पहलू  की  समस्याश्ों  को  हल  करने  के  लिये  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  ।

 हमें  प्रसन्नता  हैं  कि  देवा  के  विभिन्‍न  भागों  में  विभिन्‍नਂ  फसलों  के  उत्पादन  मुल्य  का  पता

 लगाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  में  समकता  हू  कि  यदि  किसान  के  साथ  अप  मानवीय

 व्यवहार  करना  चाहते  हैं  तो  यह  कार्य  cag  रूप  से  किया  जाना  देश  के  हर  भाग  में  किया

 जाना  चाहिये  ate  किसानों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  तथ्यों  के  श्राघार  पर  किया  जाना  चाहिये  ।

 जहां  तक  भूमि  सुधारों  का  प्रदन  इन्हें  सम्पूर्ण  राष्ट्र  स्वीकार  कर  चुका  है  तथा  ae  किये

 ही  जाने  चाहिये  ।  में  समभता  हूं  कि  सामाजिक  बुराइयों  को  दूर  करने  के  लिये  यह  एक  अच्छा

 राजनीतिक  उपाय  है  ।  में  qa thay  हु  कि  '  वैज्ञानिक  पूलਂ  को  तरह  ही  एक  *'किसानਂ  पुलਂ  भी

 बनाया  जाना  चाहिये  |

 सामुदायिक  विकास  कार्यक्रम  का  विचार  हमने  श्रमरीका  के  समाज  से  लिया  था  ।  इसे  हम
 ait  समाज  के  लिये  श्रपनाना  चाहते  थे  परन्तु  यह  विचार  wa  स्ञपं  सम्त  होता  जा  रहा  है  ।

 इसके  बारे  सुनते  हुये  हमें  15  वर्ष  हो  गये  हैं
 परन्तु  भ्रभी  तक  इस  दिशा  में  कोई  सराहनीय  wey

 cers  or  oam>
 नहीं  गया  है  ।  मं  qatal  हू ंकि  नौकरशाही  किसी  भी  प्रकार  से  हमारे  ग्रामीण  समाज  कीं
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 सेवा  करने  में  सफल  नहीं  रही  ।  मेरा  विचार  है  कि  हमारे  ग्रा  मीरा  स
 क  ा  समाज  को  एटली  जैसे

 नीतिक  नेता  की  है  ।

 oa  में  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मैं  एक  ऐसे  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं
 जो  वनों  से  भरपूर  है  ।  10  वर्ष  पुर्व  वहां  वन  ही  वन  थे  परन्तु  aa  वहां  सभी  वन  समाप्त  हो  गये

 उत्तरी  मध्य  प्रदेश  के  वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  मेरा  यह

 सुभाव  है  कि  इन  वनों  को  छोटे  भागों  में  विभक्त  उनके  पास  रहने  वाले  छोटे  किसानों  को  दे

 दिया  जाना  चाहिये  ताकि  श्रावश्यकता  पड़ने  पर  वहाँ  खेती  बाड़ी  की  जा  सके  में  ग्रपने  ग्रनुभव
 के  ग्राघार  पर  यह  कह  सकता  हूं  कि  यदि  ऐसा  किया  गया  तो  उस  क्षेत्र  के  वीरान  पहाड़  फिर  से

 भरे  हो  जायेंगे  ।

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Ag  iculture  (Shri  Sher  Singh)  :  Mr.  Chair-
 man,  SirI  am  indeed  thankful  to  the  Members  who  hivecongratulated  the  Agriculture
 Ministry  for  self-sufficiency  in  foodgrains.  As  a  matter  of  fact,  the  credit  for  this
 should  go  to  our  scientists  and  farmers.  However,  there  are  ceriain  items  like  cotton,  sugar-
 cane  and  oilsecds  etc.  in  which  our  production  is  lagging  behind.  We  will  have  to  achieve
 self-sufficiency  in  these  things  also.

 Shri  Darbara  Singh  has  rightly  stated  that  in  order  to  increase  agricultural  produc-
 tion,  every  effort  should  be  made  to  provide  adequate  irrigation  facilities  1t  has  been  rightly
 said  that  minor  irrigation  schemes  would  te  of  more  value  as  compared  to  major  irrigation
 schemes,  Minor  irrigation  is  one  of  the  most  important  inputs  of  agriculture.

 Sufficient  provision  for  the  same  has  been  made  in  the  Fourth  Five  Year  Plan.  It  is

 expected  that  about  40  lakh  acres  of  land  will  be  irrigated  by  minor  irrigation  schemes

 during  the  year  1971-72.  The  Central  Ground  Watzr  Board  has  already  started  a  project  for

 studying  the  water  resources  on  the  basis  of  river  basins  in
 different

 states  to  exploit  them

 for  irrigation  purposes,

 So  far,  the  function  of  the  Government  was  supposed  to  be  limited  to  supplying
 water  to  the  canals.  But  now  we  are  trying  to  ensure  utilisation  of  this  water.  We  are  also

 trying  to  ensure  that  there  are  water-sheds  in  our  river  valley  projects  and  that  the  silting  of

 soil  may  not  reduce  the  life  of  the  projects  through  soil  er  sion.  We  are  thinking  of  cover-

 ing  the  water-sheds  by  growing  plants  and  grass.  Reclamation  of  waste  and  water-lagged
 lands  is  also  being  done.  Infact,  the  Government  are  doing  their  best  to  see  that  evena

 drop  of  water  is  not  wasted.

 A  reference  was  also  made  to  drought-effectcd  areas  by  Shri  Darbara  Singh  and
 Shri  Mirdha.  It  is  indeed  an  acute  problem.  There  are  about  54.0  drought—prone  districts

 in  the  Country.  Government  have  made  a  provision  of  Rs.  109  crores  for  drought  relief
 Government  also  propose  io measures  to  be  taken  up  during  the  ensuing  2  or  years.

 Start  2.  Drought  Proofing  Programme  shortly.  In  Jaisalmer  and  Jodhpur,  Government  have

 sanctioned  construction  of  420  tubewells  to  solve  water  problem.  The  Central  Ground
 Water  Board  has  already  constructed  58  tubewells  in  three  Blocks  of  Jodhpur.

 It  is  true  that  we  have Shri  Mirdha  made  a  special  reference  to  animal  husbandry.
 not  succeeded  in  making  full  use  of  our  live  stock.  Cattle  in  our  country  produce  less  milk

 as  compared  to  the  cattle  in  other  countries.  Our  present  milk  production  in  the  country  is

 about  2,12  crore  tonnes.  Anyhow,  we  are  tiying  to  augment  the  milk  supply  through  various

 programmes  such  as  operatlon  fund  programme  and  crops  breecing  programme,  Our  object
 is  to  bring  this  level  of  milk  production  to  2.58  crore  tonnes.  We  want  to  spend  a  sum  ण

 Rs.  95  crores  on  this  account.

 Now  I  would like  take  up  the  issue
 f
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 Panchayati  Raj.  Jt  is  true  that  these  institutions  have  not  made  much  headway.  But  at  the
 same  time  it  cannot  be  denied  that  these  institutions  have  contributed  muchin  increasing
 agricultural  production  in  the  country.  The  Government  are  taking  several  steps  to  activise
 these  institutions  so  that  they  may  benefit  the  down-trodden  in  rural  areas.

 It  has  been  rightly  stated  that  sugar  production  has  gone  down  during  this  year.
 The  sugar  production  was  37.4  lakh  tonnes  last  year  and  this  year’s  production  is  estimated
 to  be  31.0  lakh  tonnes.  There  are  a  number  of  reasons  for  this  dec  line.  1.0  certain  areas,  the

 crop  was  affected  by  floods,  while  in  other  areas  by  drought.  The  Government  are  of  the
 view  that  the  farmer  should  be  given  adequate  price  for  his  produce  and  that  is  why  the

 sugarcane  price  has  been  fixed  at  Rs.  7.37  per  quintal.  This  time  we  have  tried  to  give  an
 incentive  price  to  the  farmers  and,  Iherefore,  the  :rea  usder  sugarcane  hasincreased  We

 expect
 preduction  of  abcut  40  lakh  tonnes  of  sugir  next  year,

 Tam  sorry  to  state  that  during  the  last  few  years  the  farmers  did  not  get  their  dues
 for  sugarcane  in  time.  There  are  still  arears  for  2  to  3  years.  The  Government  are  doing
 their  best  to  get  these  arears  cleared.  n  March  last,  Rs.  58  crores  were  outstanding  as
 arears;  but  out  of  this  amount  Rs.  56  crores  have  been  paid.  This  year,  the  outstancing
 atears  are  expected  to  be  less,  that  is,  avout  Rs.  30  crores.  We  are  making  efforts  to  see
 that  no  sugarcan?  arrears  are  there  and  exploitation  of  farmers  by  millowners  is  pul  to  an
 end.  The  Reserve  Bank  has  agreed  to  maintain  separate  account  for  payment  of  sugarcane
 price,  If  a  millowner  goes  to  the  Reserve  Bank  for  loan,  first  the  sugarcane  dues  will  be
 deducted  and  then  the  balance  amount  of  loan  will  be  paid  tohim,  This  will  reduce  the
 possibility  of  exploiting  the  farmer  to  the  minimum.

 We  have  also  advised  the  State  Governments  to  enact  legislation  to  prosecute  the

 millowners  who  fail  to  pay  sugarcane  dues  in  time.  The  necessary  legislation  has  already
 been  enacted  by  the  states  like  U.  P.,  Bihar,  t  urjab  and  Haryana.

 Recently,  we  have  initiated  a  Rural  Employment  Crash  Programme  to  eleminate

 unemployment,  It  has  been  stated  by  hon.  Member  Shri  Rajangam  that  Tamil  Nadu  Govern-
 ment  has  spert  the  entire  smount  given  to  them  for  the  purpose.  The  Central  Government

 Last  year,  a  sum  of is  likely  to  give  more  money  this  year  and  next  year  for  the  purpose.
 Rs.  50  crores  was  sanciioned  for  Rural  Employment.  By  3151  March,  Rs.  34crores  were

 released  to  states.  The  complete  figures  from  the  States  are  है  awaited,  but  according
 to  available  figures  564  lekh  mar:-days  worth  joos  have  bezn  created  so  far  against  our  mini-

 mum  target  of  525  lakh  man-days  and  a  maximum  of  875  lakh  man-days.
 I  wish  to  congratulate  the  cfficers  and  employees  of  my  Ministry  who  have  donea

 wonderful  job  by  implementing  this  programme  wi'h  good  speed.  Inspite  of  a  good  number

 of  formalities,  our  ach  ievements,  are  Salisfactory  ard  we  have  gone  alittle  higher  than  our
 minimum  targe  I  hcpe  we  will  be  able  to  achieve  cur  targets  during  the  current  year  too
 and  the  states  who  are  lagging  behind  will  make  up  their  defficiency.

 In  this  programme,  lakhs  of  people  have  got  employment  and  several  works  which
 Will  be  a  permanent  asset  to  the  nation  have  since  bzea  started.  Every  attempt  is  being
 made  to  provide  more  jobs  for  anshilled  labour.  We  have  also  increased  the  percentage of
 supervisory  staff  so  as  to  provide  jobs  to  educited  persons  also.  It  is  also  our  ६111  to  crezte

 more  employment  opportunities  in  the  arcas  where  there  is  wideshed  unempjoyment.  We
 The are  trying  to  ensure  that  unskilled  labour  shculd  get  atleast  Rs.  10¢/—  per  month.

 minimum  employment  ensuring  Rs.  per  month  should  be  given  to  every  famiiy  in  the

 country-according  to  Patna  Resolution  of  Congress.  Our  achievements  in  this  regard  are

 quite  encouraging  and  J  am  sure  that  we  will  achieve  our  aims.

 सभापति  महोदय  :  प्र्ब  सभा  कल  11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पच्चचात  लोकसभा  19  wy  a  1972/30  1894  के  ग्यारह  बजे  तक  के

 लिए  स्थगित  हो  गई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Ciock  on  Wednesday,  April  19,  1972/
 __Chaitra  30,  1894  (Saka)
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